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रुनगढू (९य्पान) 


भूमिका 


(१) इनकम टैक्स का संक्षिप्त इतिहास 


इल्कम टेफ्स का अर्थ दे वह कर जो आमदनी पर ली जाय। यह 
टैक्स डाइ्रेक टेक्स है। बहुत-सी टेक्स ऐसी है जो किसी न किसी 
द्वारा दी जाती हैं परन्तु चीज की खपत करनेवाले को उसका आभास 
नहीं होता यथपि उसका वोका तो उस पर पड़ता ही है। उदादरण 
स्वरूप दियासछाई पर जो ड्यूटी ( ]९०४९ 0709 ) छी जाती दै बह्‌ 
अप्रयक्ष कर है। व्यासलाई तेयार करनेवाले को वह देनी पडती है । 
व्यासलाई खरीदने वाले को सीधे सरकार को नहीं देनी पड॒ती यद्यपि 
अप्रत्यक्ष रूप से बह दियासछाई तैयार करनेवाले के हारा दाम वढा 
कर उससे अदा कर ली जाती है। इनकम टेकूस ऐसी टेकूस नहीं है, 
पह प्रयक्ष ( 0॥ ०० ) रूप से अदा की जाती है अर्थात्‌ एसेसी को 
अपनी आमदनी पर उसे देना पड़ता है--इसका बोमा उसी पर है-- 
वह दूसरे से यह्‌ टेकूस अदा नहीं कर सकता । भारत में ब्ृटिश शासन 
के पहले ऐसी टेकसे थीं परन्तु प्रायः वे सब बृटिश शासन के शुरु होने 
के वाद उठा दी गई । सिपाद्दी गदर मे जो खर्च हुआ उसको पूरा करने 
के लिए फिर ऐसी टेकूसों को कायम करना जरूरी हो पडा। सबसे 
पहले सन्‌ १८६० ई० मे एक न० ३२ सन्‌ १८६० ६० के द्वारा भारत- 
वर्ष में इनकम टेक्स छगाया गया। फिर सब १८६१ ई० मे एक: २१, 
और सन्‌ १८६२ ६० मे एक २६ पास हुआ । इसके वाद प्राय. १० 
वर्षो तक इनकम टेकूस लेना फिर उठा दिया। वाद में सन्‌ १८७७ ई० 

है| 


में इनकम टक्स फिर छगाया गया। सर्व प्रथम समूचे भारतवर्ष के 
लिए एक ही इनकम टेकूस कानून सन्‌ १८८६ में बनाया गया था| 

यह एक सन्‌ १६१६ ई० तक जारी रहा। सन्‌ १६१४ ई० की बड़ी 
छड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की 
आवश्यकता पडी। रुपये आने का और कोई उपाय न था। इनकम 
टेकूस कानून में रद्दोबदुक करने की ओर दृष्टि दौड़ी जिससे कि बेसी 
टेकूस आ सके । सन्‌ १६१७ ई० में इनकम टेकूस कानून में सुधार किया 
गया। प्रत्येक शख्स को जिसकी आमदनी २०००) से अधिक हो 
उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो गया। बाद में फिर परिवतंनों की 
आवश्यकता हुई और इल्कम टेक्स एक ७, सन्‌ १६१८ ई० का पास 
हुआ । इसको कमियों को दूर करने के लिए सन्‌ १६२० ई० का एक ११ 
पास किया गया। 

इस एक में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे है। इसमे प्रायः 
२० बार परिवतेन किए गये होंगे। सन्‌ १६३७ ई० में जो परिवर्तन 
किया गया उसके अनुसार नावाछिग बच्चे या स्त्री को यदि वे उस 
फर्म मे सामेदार हों जिसमे कि पति या पिता सामेदार है तो उनकी 
आय को पिता की या पति की आय के साथ जोड़ कर टेक्स लिया 
जाने छगा | 


(२) सन्‌ १६३६ ई० के एक्ट ७ द्वारा हुए सुधार 


सन्‌ १६३६ ई० के संशोधन एक: द्वारा इल्कम टेक्स कानून में बढ़े 
गहरे परिवर्तन किए गए है। कद्दा जाय तो प्रायः समूचे कानून को नया 
रूप दे दिया गया है। कई परिवर्तन सरकार की आय की दृष्टि से बड़े 
महत्व के दै। एसेसी की भलाई के लिए तो वे बनाए ही नही 
गये हैं। सरकार की आमदनी में जेसे-तेसे वृद्धि करना दी, जो 
परिवर्तन या सुधार किए गये है; उनका खास छक्ष है। एसेसी पर 
कई प्रकार की कठिनाइयाँ डाल दी गई हैं। उसके सामने बहुत-सी 
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उलमान खडी कर दी गई है। दण्ड और जुर्माने के भयानक विधान 
बना दिए गये है। इन सव का पूरा खुछासा पुस्तक के भीतर है। यहाँ 
पर पाठकों की जानकारी के छिए हम परिवर्तनों की सक्षेप मे सूची 
मात्र दे देते हैं। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित किए गये हैंः-- 

(१) टेकस स्लेव सिस्टम के अनुसार छगाया जायगा। इसका 
खुलासा इस प्रकार है -- 

आगे टेक्स योग्य कुछ आय पर एक द्वी दर से टेक्स लिया जाता 
था परन्तु अब छुछ आय के टुकड़े कर प्रत्येक पर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए 
दर से टेक्स छगाई जायगी। उदाहरण स्वरूप पुराने एक के अनुसार 
छुछ आय ₹० ५,०००) होती तो इन समूचे रुपयों पर _)॥ के हिसाब से 
टेक्स लिया जाता था अगर आय १०,०००] होती तो >) आने के 
हिसाव से समूची आय पर टेक्स लिया जाता था परन्तु अब आय के 
हुकढ़े किए जायगो और टेकूस प्रत्येक टुकड़े पर अछग-अलग कसी 
जायगी । उदाहरण स्वरूप रु० १०,०००) की आय पर टैकूस इस प्रकार 
होगी :-- 





आय ढर प्रति रुपया टेदूस 
१४६००) कुछ नहीं कुछ नहीं 
३४६००) ६ पाई १६४--) 
४7०००] १ आ० ३ पा० ३६०॥८] 
१०,०००) ९५७॥६०) 


आगे २,०००) या उससे ऊपर आमदनी होने पर टेकूस लगती थी 
अब २,०००) से ऊपर आय होने पर द्वी टेकूस छगेगी । 

आगे जितनी टेक्स होती थी उसमे उसका बारहवाँ हिस्सा 
सरचाज के रूप मे और जोड दिया जाता था; अब सरचार्ज नहीं 
छगेगा। 

टेकूस किसी भी हालत मे उस रकम के आधे से अधिक नहीं 
दोगी जो कि छुछ आय मे से २,०००] वाद देने पर रहदेगी। उदाहरण 
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स्वरूप नई पद्धति के अनुसार २५०२४) पर टेकस के २४॥-०) होंगे 
परन्तु चूकि टंक्स, आमदनी के जितने रुपये २,०००) से अधिक होंगे 
उनके, आधे से अधिक नहीं दो सकती इसलिए टेकस १२) ही ली 
जायगी। यहाँ पर कुछ आय २,०२४) रुपये है अर्थात्‌ आय २५०००) 
से २४) रुपया अधिक है अतः टेकूस १२) दी छी जायगी | 

टेकस में इस नई पद्धति के अनुसार जो फर्क पड़ेगा वह नीचे लिखे 
हुए आकडों से मालम की जा सकेगी : 


आय पुराने रेट से टेकूस नई पद्धति से टेकस 
हट ५ 
२४१५०) ७३) ३०) 
२५६००) ८५) ४७) 
२,७००) ६१) ४६) 
३५२००) १०२] ७०) 
३,२५० ) ११०) ८२) 
३५६००) १९७) १०६) 
८,०००) ४५६) ३२६८) 
६,०००] ४४७] ४७७) 
१०१०००) ४०६) ५५५] 
४ 93६००) ७१८) ् ३०) 
२५,००० ) रर८०) २७४९) 


उपरोक्त चार्ट के अनुसार कहा जा सकता है कि जिस शख्स की 
आय ८५०००) तक होगी उसको हमेशा पहले से कम टेकस देना 
होगा। ८,०००) से २४०००) तक के चीच की आय पर कही कम 
और कहीं वेसी टेक्स छोगा। उदाहरण स्वरूप ६०००) पर अधिक 
ओर १०,६००) पर कम टेक्स छगेगा। २,०००) रुपये से ऊपर आय 
पर हमेशा अधिक टेकस छगगा। 

(२) पहले दृटिश भारत में जो आमदनी द्योती उस पर 

ह.॥ 


तथा बृटिश भारत के वाहर हुआ जो नफा बृटिश भारत में छाया 
जाता उस पर ही टैक्स छगाया जाता था परन्तु अब रेजिडेण्ट की 
विदेशी आमदनी पर भी देकूस छगाया जायगा चाहे आमदनी 
भारतवर्ष मे छायी जाय या नहीं। इसका पूरा खुलासा पुस्तक में 
यथास्थान ढे दिया गया है। देखिए प्०--१२५-१७ 

(३ ) प्रत्येक शख्स को रिटर्न भरना होगा! पहले ऐसा था कि 
इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से रिटने न भेजने पर एसेसी 
चुपचाप बैठ सकता था। रिठरन भरने की उसकी जिम्मेवारी उसी 
हालत में थी जब कि वह उसके पास भेजी जाती | परन्तु अब बेसा 
नहीं रहा। आपकी आमदनी यदि एक खास सीमा के ऊपर 
होगी तो आपको इल्कम टेकस ऑफिसर से रिटने छाकर उसे भर कर 
पेश करना होगा। इस्कम टेक्स ऑफिसर पर यह जिस्मेबारी नही 
रही कि वह आपको रिटने भेजे। वह केवछ समाचार-पत्रों या अन्य 
सूचनाओं हारा किस तारीख तक रिटर्न भरना दोगा इसकी सूचना 
दे देगा। इसके वाद यदि आप समय पर रिटने पेश नहीं करगे तो 
आप पर जुर्माने की नौवत्त आयगी । आप पर दण्ड हो सकेगा | दण्ड 
भी सामूली नहीं ऊपर मे टेक्स की रकम से १॥ गुणा तक किया जा 
सकेगा | इसके विस्तार के लिए देखिए: प०--६४ तथा ८१-८२ 

(४ ) घिसाई मूछ कीमत पर नहीं परन्तु पहले वाद दी हुई 
घिसाई की रकमों को घटा देने के वाद मूठ कीमत की जो रकम 
चचेगी उसके आधार पर कसी जायगी। इसके सम्बन्ध मे विशेष 
खुलासा के लिए देखिए पृ० ३४-३६ 

(६ ) डिबिडेण्ड की परिभाषा मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। 
शेयर द्ोल्डरों को सुपर टैकूस की छाग से बचाने का सबसे सुगम तरीका 
यह प्रचछित है कि नफे को, उनमे बोनस शेयर, वोनस डिवेंचर आदि के 
रूप मे वाट देना । पुराने कानून के अनुसार पूँजी के रूप मे नफे को इस 
प्रकार पाने से उस पर टेकस नहीं छिया जा सकता था। इस प्रकार 
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प्राप्त हुआ नफा पूँजी की प्राप्ति (0807६8 7००शं७७ सममी जाती थी) 
जिस पर टेकस न था परनल्‍्तु डिपिडेल्ड की परिभाषा में परिवर्तन कर 
टेकूस बचाने के उपरोक्त उपाय को रोक दिया गया है। 

डिविडेन्ड की परिभाषा ऐसी कर दी गई है कि उसमे इस प्रकार 
पूँजीभूत किया हुआ जो नफा बाँटा जाता है वह भी आ जाता है। 
यदि कम्पनी अपने एसेट के भाग को शेयर होल्डर मे बाटे तो वह शेयर 
होल्डर का नफा समझा जायगा--उस पर टेक्स छोगो। कम्पनी 
के एकत्रित नफे में से जो डिबेचर निकाले जायंगे वे भी मुनाफे मे 
धरे जायगे | यदि कम्पनी लिक्वीडेशन में जाय और टिफ्वीडैशन की 
तारीख के पूर्व के छः गत वर्ष मे जो नफा एकत्रित हुआ हो उसको 
वाटे तो वाटी हुई रकम शेयर होल्‍्डर की आमदनी मानी जायगी। 
यदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी घटा कर रुपये फिरती छोटायगी तो 
कम्पनी के पास ता9 १ अग्रेल ३३ के ठीक पहले शेष हुए गत बर्ष तक 
जितना रुपया जमा रहा होगा (॥०णथगगपोश/०्त 9086 ) उतने 
रुपयों तक इस प्रकार वाटा गया रुपया डिचिडेन्ड समझा जायगा। 
अर्थात्‌ ज्स पर भी टेकस लिया जायगा | 

नई परिभाषा के अनुसार डिविडड दृटिश भारत के बाहर दिया 
जायगा तो बह भी श्रुटिश भारत में हुआ नफा साना जायगा और 
उसके सम्बन्ध मे टैकूस देनी होगी | 

पुराने कानून के अनुसार शेयर होल्डर को डिविडेंड के सम्बन्ध 
में टंकेस नद्दी दना पड़ता था। टकस देने की जिम्मेवारी कस्पनो को 
थी परन्तु अब डिबिडेन्ड पर शेयर होल्डर को टेफ्स देनी होगी। 
डिविडैन्ड द्वारा उसको जो आमदनी होगी घह टेकूस से बरी नहीं 
रद्देगी । 

( ६ ) पहले इनकम टेक्स मफिसर यदि इकतरफी कारंबाह्दी कर 
देता तो उसके विरुद्ध में अपील नहीं हो सकती थी, केवल धारा २७ के 
अनुसार हुकम को रद्द कराने की अरजी दी जा सकती थी परन्तु अब 


उसकी साधारण ढग से अपीक् की जा सकती है। इसके छिए 
देखिए--99 ८०-८१ 

(७ ) कई प्रकार के जुर्माने वढ़ा दिये गये है। रिटने न भरने पर 
जितनी टैक्स छगाई जायगी डससे १॥ गुणा जुर्माना तक किया जा 
सकेगा। इसी तरह गलत रिटर्न भरने, गछत विवरण देने आदि के 
सम्बन्ध मे कड़े जुर्माने रख दिये हैं। 

(८) पहले यदि किसी वर्ष मे किसी पर टेक्स करना छूट जाता 
था तो एक गत बे ( 0!०४7००8 9७७० ) की टेकस छी जा सकती थी 
परन्तु अब गत ४ वर्ष या ८ वर्ष तक के लिए टेक्स छगाया जा 
सकता है। यदि इनकम टेक्स माफिसर को यह निश्चय हो जाय 
कि आपने अपनी आमदनी को छिपाया है या उसके सम्बन्ध में 
आपने जानवूम कर गछत बातें कहीं हैं या दिखाई हैं तो उस हाछूत मे 
बद्द पिछले ८ वर्षों वक्त के आपके बद्दी-खाते फिर मगा सकता है और 
आप पर उन वर्षो के सम्ब्रन्व मे टेक्स छंगा सकता है। यदि अन्य 
किसी कारण से टेक्स छुटा हो तो आपते गत चार घरों की आम- 
दनी के सम्बन्ध मे द्वी टेक्स छी जा सकेगो। विस्तार के लिए 
देखिये--[४ ६२-६४ 

(६ ) इनकम टैक्स और सुपर टैक्स से बचने के लिये जो कानली 
रास्ते निकाल लिये गये थे उनको रोकने के लिये एक नया अध्याय 
जोड़ा गया है उदाहरण स्वरूप :-- 

इल्कम टैक्स को बचाने के छिए एक तरीका यद्द काम मे छाया 
जाता दे कि एसेट बृटिश भारत के बाहर रहने वाले किसी शख्स या 
कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस, एसेट का जो भी 
नफा होता है वह इस टाल्फसर ( हस्तान्तर ) के द्वारा छ्रटिश भारत 
के वाइर किसी शख्स को मिलने छगता है।जिस शख्स को नफा 
मिलता है वह वृटिश भारत का निवासी न द्वोने से या श्ृटिश भारत 

का निवासी पर सामाल्य तौर पर इृटिश भारत में रहनेवाला न होने 
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से इस आय पर उससे टेक्स नहों छी जा सकती। परल्तु वास्तव 
मे भीतरी व्यवस्था ऐसी होती है कि नफा एसेट ट्राल्सफर करनेवाले 
का ही होता है और वही उसको उपभोग में छाता है। नए संशोधन 
के अनुसार यह नफा अब हस्तानतर करने वाले शख्स का माना 
जायगा और उस पर टेक्स छगाई जायगी। परल्तु यदि हस्तान्तर 
करने वाछा शख्स यह प्रमाण दे देगा कि हस्तान्तर का कोई उद्देश्य 
टेकूस बचाना नहीं था और हस्तान्तर केवछ उचित कारवारी ढेवा- 
बेची थी तो उस द्वालत में ट्रान्सफर करनेवाले से नफे पर टेक्स नहीं 
छी जायगी। 

टेक्स बचाने का एक और तरीका यह है कि सिक्योरिटी, स्टॉक 
शेयर को उन पर व्याज या डिविडेन्ड मिलने के पहले उन्हे किसी 
दूसरे शख्स को बेच देना या हस्तान्तरित कर देना और उसके साथ 
बन्दोबस्त कर डिविडेल्ड या व्याज निकलने के बाद उसे वापिस 
खरीद्‌-लेना। इस प्रकार की कार्यवाही से व्याज या डिविडेन्ड किसी 
दूसरे शख्स को मिलने की व्यवस्था हो जाती थी और इससे टेक्स 
कम लगता था या नहीं छगता था। जिसके नाम पर वे बेचे जाते 
थे उसके कोई आमदनी न होने से या कम होने से सरकार से वह 
काटी हुईं इनकम टेक्स पूरी या कम वापिस ( 7४४7० ) साग सकता 
था। इस प्रकार सरकार को छाखों रुपयों का रिफण्ड देना पड़ता 
था। सिक्‍योरिटी आदि विक्री करनेवालों को डिविडेल्ड या ज्याज 
की रकम कीमत के बतौर मिछ जाती जिससे उस पर टेक्स नहीं 
छिया जा सकता था क्योंकि यह्‌ एक प्रकार की मूल धन की प्राप्ति 
थी। डिविडेन्ड का व्याज निकलने के बाद सिक्‍्योरिटियों का दाम 
सहज ही गिर जाता है जिससे खरीदने वाला उन्हे बेच कर नुकशान 
दिखा सकता था । 

यदि सिक्योरिटी आदि की लेवा बेची ही, खरीद करनेवाले का 
कारबार हो तो वह नुकशान का बाद पा सकता था इस प्रकार 
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सरकार पर दुतरफी मार थी। एक ओर टेक्‍स न देना और दूसरी 
तरफ नुकशान बाद पा छेना | इस तरीके से इल्कम टैक्स की बहुत बडी 
वचत्त कर छी जाती थी। परन्तु नए सशोधन के अनुसार अब व्याज 
या डिबविडेन्ड ट्रास्सफर करनेवाले की आय सममी जायगी और 
वही कर के छिए दायक दोगा। 

(१० ) हुकमों की प्रत्यक्ष भूछं अब ४ या ८ वर्षों तक सुधारी 
जा सकेगी | 

(११ ) रिफण्ड चार वर्षो तक मिल सकेगा ! 

(१५ ) एसेसी की तरफ से अधिकार पाया हुआ प्रतिनिधि ही 
उसकी ओर से इनकम टेकस ऑफिसर के सामने हाजिर हो सकेगा। 

(१३ ) कर्मचारी या उसके वाल बच्चे और औरतों की सहायता 
के लिये जो सुपर-एनुएशन फण्ड स्थापित किया जाता है उसके सम्बन्ध 
में खास विधान किये गये है। 

(१४ ) अपील के लिये एपेलेट ट्रिन्यूनल की स्थापना की व्यवस्था 
की गई दै। 

(१४ ) जुकसान ६ वर्ष तक वाद मिल सकेगा। इसके लिये 
देखिये पृष्ठ ६६ से ७२ तक | 

(१६ ) रजिस्टरी किये हुए फर्म और विना रजिस्टरी किये हुए 
फर्म में महत्व का परिवतेन कर दिया गया है। देखिये पृष्ठ ७८ से ८० । 


(३) गुनाह और दण्ड 

यदि कोई शख्स बिना वाजिव कारण के ( फाी006 ) 6६७०॥- 
806 ०७५३७ ०१ ७:०7४८) निम्न लिखित विपयों मे अपराध करेगा:-- 

(क) जिस आमदनी पर टेकूस उद्गम स्थान (४४ ४०७०७) 
मे काट ढेने का कानून है अथवा उद्गम स्थान मे काट लेने की आज्ञा 
कर दी गई दो उस आमदनी को देते समय उसमे से टेक्स नही 
कारेगा , 
हे 


(ख) आमदनी में से उद्गम स्थान पर टेक्स काटने पर 
जो इस आशय की सार्टीफिकेट देनी होती दै कि टेक्स काट छिया 
गया है और वह जमा दे दिया जायगा यदि बेसी सार्टीफिकेट 
नहीं देगा । 

(ग) निश्चित रकम के उपरान्त डिविडेण्ड किस को और 
कितना दिया यदि धारा १६-ए के अनुसार इसकी तालिका नहीं देगा, 
निश्चत रकम के उपरान्त किसको और कितना व्याज दिया यदि धारा 
२०-ए के अनुसार उसकी तालिका नहीं देगा या वेतन किसको और 
कितना दिया गया और उसमें से धारा २१ के अनुसार कितना टेकूस 
या सुपर टेकूस काटा गया इसकी तालिका नहीं देगा या घारा २२ के 
अनुसार आमदनी की तालिका नहीं देगा या धारा ३८ के अनुसार 
यह नहीं बतछाया कि फर्म के कितने और कौन कौन सामेदार है, 
सयुक्त परिवार का कर्ता कौन दै, युवक सदस्य कितने है या वह किस- 
किस शख्स का ट्स्टी, गार्जियन आदि है , 

(घ) धारा २२ (४) के द्वारा मंगाए गये वही-खाते ठीक समय 
में उपस्थित नहीं करेगा ; 

(ड) या किसी कम्पनी के रजिस्टर का निरीक्षण या उनकी 
नकल नहीं लेने देगा , 

तो उस पर फोजदारी मामछा चछाया जायगा और मजिस्ट्रेट 
यदि उसे दोपी ठहदरा देगा तो उस पर प्रति दिन के लिये १०) तक 
जुर्माना छगाया जायगा। यह जुर्माना जब तक दोष होता रहेगा 
तब तक लगाया जाता रहेगा। 

यदि कोई शख्स भूठी तस्दीक (५७०४॥०४४०7) करेगा और उसे 
साढूम होगा या उसकी धारणा होगी कि तस्दीक सिथ्या है या उसको 
विश्वास नहीं होगा कि वह सत्य है तो उस पर फौजदारी मामला 
चलाया जा सकेगा और यदि मजिस्ट्रेट उसे अपराधी ठहरा देगा तो उसे 
छः महीने तक की साधारण जेल का दण्ड दिया जा सकेगा। उस पर 
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१,०००) रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा या जेल और जुर्माना 
एक साथ किया जा सकेगा। 

उपरोक्त गुनाहों के लिये इन्सपेक्टिग एसिस्टेण्ट कमिश्नर के हुक्म 
बिना कोई कारंवाही नहीं की जा सकेगी। 

इन्सपेक्टिग एसिस्टेण्ट कमिश्नर कार्यवाद्दी करने के पहले या बाद 
में उपरोक्त गुनाहों के सम्बन्ध मे मेटमाट ( 0077णाए0 ) कर 
सकता है। 


(४) इन्स्पोरेन्स कम्पनियों पर दैक्स 


सशोधन के पहले इन्स्योरेन्स कम्पनी पर जो टेक्स छगाई जाती 
थी वह एसेट (4386 ) और छायब्लिटीज ( 7॥७0॥768 ) की 
वार्षिक कूत में जो अन्तर द्ोता था उस रकम पर छगायी जाती थी। 
वोनस के रूप मे पोलिसी दोल्डरों को जो रकम वितरण की जाती 
थी वह बाद नहीं दी जाती थी। परन्तु इस कानून मे परिवर्तेन कर 
इन्स्योरेल्स कम्पनियों के लिये अब बहुत फायदे का कानून कर दिया 
है। अब इन्स्योरेल्स कम्पनी की आमदनी की कृत दो तरह से की 
जा सकती है :-- 

(१) या तो इनवेस्टमेट की आय मे से खचों को बाद देकर 
जो रकम रहे उस पर टेक्स छगाया जा सकता है, या 

(२ ) पुराने कानून के अनुसार जो सरपतुस (४77.]09) हो उसमे 
से पोलिसी होल्डरों को जो वोनस दिया जाय उसका एक निश्चित 
अश बाद देकर जो रकम बचे उस पर टेक्स छगाया जा सकता है । 

वास्तव मे तो जो बोनस पोलिसी दोल्डरों को दिया जाता था 
चह एक तरह से इन्स्योरेन्स का प्रीमियम था जो कि उनसे बेसी ले 
लिया गया था। इस तरह जो सम्पूर्ण रूप से आय नहीं थी उसको 
आय मान कर टेकूस लिया जाता था। परन्तु यह एक प्रकार का 
अन्याय था। अब नए सुधार के द्वारा यह दूर कर दिया गया है। अब 
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जो टेक्स छी जायगी वह्‌ या तो एकच्युरियछ सरघुस ( &०#क्षातवों 
877.४४ ) के आधार पर या आमदनी में से खर्च बाद देकर जो 
आय बचेगी उसके आधार पर । जिरा तरीके से अधिक आमदनी 
निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कूत की जायगी। 


(५) स्लैब सिस्टम के अनुसार रेद :-- 
भाग ९ 
इस्कस टेकूस के रेट :-- 


ए--किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, विना रजिट्टी किये 
फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टेकस निम्नलिखित दर से 
छगाया जायगा : 


रैट प्रति रुपया 
१--कुछ आय के पहले... १,४००) कुछ नहीं 
शे- » वादके ३,६००) ॥| 
३-८ कर बाद के ५४०००) | 
४-- » वादके ४३०००) ब-) 
४-- » वाद बचे सच रुपयों पर | 


परन्तु यदि छुछ आमदनी २५०००) से उपर नहीं होगी तो कोई 
टैक्स नहीं लगेगी। 

किसी भी द्वालत में टेक्स उन रुपये के आधे से अधिक नहीं 
छगेगी जितने रुपयों से कुछ आमदनी २,०००) से अधिक है। 

बी- प्रत्येक कम्पनी, लोकल अथारिटी के सम्बन्ध में तथा उस 
हालत में जब कि इल्कम टेकूस एक, *६२२ के विधान के अनुसार 
टैकस ऊँचे से ऊँचे दर से छगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेगे:-- 

समूची 'कुछ आमदनी? पर >)॥ प्रति रुपया 
१२ 


भाग २ 
सुपर टेकस के ढर 
ए-्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असयुक्त परिवार, अन्‌ रजिप्टड फर्म तथा 
शखुसों की अल्य एसोसियेशन के सम्बन्ध मे यदि उनके प्रति इस भाग 
का पेरा थी! छागू नहीं हो तो सुपर टेकूस का रेट इस प्रकार होगा -- 


रेट प्रति रुपया 
१-- पहले ₹० २६५०००] कुछ नहीं 
२-- बादके ७० १०,०००) >) 
२३-- वादके .  रु० २०१०००) च् 
४-- पादके . ₹० ७०,०००) <) 
४- वबादके २० ७६,००१) ) 
है--. बाद के रु० १४०,०००] 2 
७-- वादके. २० ११६०/२००] >) 
८-- बाद की छुछ आय (&) 
बी--दरेक कम्पनी और छोकलछ अथॉरिटी के सम्बन्ध मे 
समूची छुछ आय पर -)) प्रति रुपया 
कलकत्ता 
२५ जुलाई १९३९ | श्रोचन्द रामपुरिया 
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इन्कम-टेक्स कानुन 
आरम्भ 


संक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत 


१--(१) इल्कम टैक्स और झुपर टैक्स विपयक कानत का 
नाम--/'ढी इण्डियन इनकम टेक्स एक, सन्‌ १६२२”--है। यह एक 
इल्कम टैक्स और झुपर टेफ्स विपयक कानून को समह और सशो- 
धन करने के लिये बनाया गया था। 

(२) यह एक निम्नलिखित क्षेत्रों मे लागू है * 

(क ) सम्पूर्ण ब्ृटिश भारत मे, 

(ख ) दृटिश वेढचिस्तान और सथाल परणनों मे, 

(ग ) देशी राज्यों और ठाकुरो के क्षेत्रों (09व4] बा ९१४) 
मे, उन बृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि भारत-सन्नाट की नौकरी मे है, 

(घ) देशी रियासतों ओर ठाझुरों के क्षेत्रो में उन 
हृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि ऐसे 'स्थानीय-अधिकारी?' ([,००॥) 
&70005 ) की नौकरी मे हो जो भारत-सम्नाट के प्रतिनिधि या 
फेन्द्रिय सरकार को प्राप्त अधिकारों के प्रयोग से स्थापित की गई 
हो, तथा 





१-- स्थनीय अविसारी--इस शब्द मे कोई म्युनिस्पल कमिटि, डिस्टिक्ट वोई, 
पोटे कमौशनर की सस्था, या अन्य अधिकारी का समावेश होता है जिसे कि 
कानूनन हक है या सरकार की तरफ से अविकार दिया गग्मा कि वह ड्िसी स्थानीय 
फन्‍्ड की देख-रेख य। सचालन करे । 


२] इन्कस-टैक्स कानून [ पैरा १-२ 
(ड ) उपरोक्त राज्यों और ठाकझुरों के क्षेत्रों में भारत- 


सम्राट के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति | 
(३) यह एक पहली अग्रेड सन्‌ १६२२ से प्रचलित है | 
“पारा : १ 
परिमाषाएँ 


२--विपय या प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो इस 
एक में-- 
(१) “क्ृपि की आय” * (8870०प्रॉगाग ॥7९0॥0) का अर्थ 
निम्नल्ेखित होगा-- 

(ए) कोई लगान ( ०७७ ) या मालगुजारी (१०४शाएशे 
जो ऐसी जमीन से प्राप्त होती हो जो क्रपि के प्रयोजन के लिये व्यव- 
हार की जाती हो, और जिस पर या तो क्ूटिश भारत में माल- 
गुजारी छगती हो या जिस पर कोई ऐसा स्थानीय महसूल ( [/0&#! 
7४00 ) देना पडता हो जो कि सम्राट्‌ के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी 
की हैसियत से छगाया जाता और अदा किया जाता हो, 

(बी) कोई आय जो ऐसी जमीन से-- 

(क) कृषि द्वारा प्राप्त हो, या 
(ख) कृषक ह्वारा या जिनसी छगान पानेवाढे 
(छि०0७९०" 0 ए0परॉना-ता0) कोई शख्स हारा ऐसे कार्य किए 


१---#बी की आयः उदाहरण स्वरूप चरागाहों के सम्बन्ध में चरवाहों से जो 
फीस ली जाती है वह कृषि को आय है, इसो तरह जगल की आय, कृषि की आय 
है। पानो के बगीचे कौ लीज कृषि के लिए लौज होगी। चाय को लगाना, 
पत्तियों का छाटना, तोड़ना, कृषि का कार्य है परन्तु पत्तियों को झुखाना और उन्हें 
स्टाक कर और बिक्री योग्य बनाना कृषि कार्य नहीं है । 


पैरा २] इन्कम-टेक्स कानून [3 


जाने से प्राप्त हुई द्दो जो कार्य कि उत्पल्न की गई या प्राप्त की गई 
उपज को बिक्री करने योग्य वनाने के लिए साथारण तौर पर किया 
जाता दो, था 

(ग) कृपक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले शख्स 
द्वारा, उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई ऐसी उपज के बेचे जाने से हुई 
हो जिसके सम्बन्ध में सव छाज वी (ख ) के अनुसार किए गये कार्य 
(?7०००४७) के सिचा अन्य कोई कार्य नदी किया गया हो। 

(सी) कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुईं हो जो 
इमारत ऐसी जमीन की छगान या खजाना पानेवाले शख्स की सम्पत्ति 
हो और उसके कव्जे में हो, या 

कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई द्वो जिस इमारत पर 
क्रिसी ऐसी जमीन के कृपक या जिनसी लगान पानेवाले शख्स का 
कव्जा दो जिस जमीन के विपय मे या जिस जमीन की उपज के 
ब्रिपय में क्राज (वी) के उप कछाज (ख) और (ग) में बताया हुआ काम 
किया जाता हो | 

परन्तु शत्त यह है कि इमारत उस जमीन पर या उस जमीन के 
विल्कुछ समीप दोनी चाहिये वथा इमारत ऐसी होनी चाहिये जिसकी 
आवश्यकता, छगान यथा खज़ाना पानेवाले को या कृषक कोया 
जिनसी लगान पानेवाले शख्स को, उक्त जमीन से सम्बन्ध रखने के 
कारण निवास स्थान के लिये, या गोदाम, या अन्य इमारतें बनाने के 


लिए हो | “धारा २(१) 
(२) “एसेसी” का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसके द्वारा 
इनकम टेक्स दी जाने की दो | --धारा : २ (२) 


(३) “कारबार” में व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, चीज तैयार 
करने का कास या ऐसे ह्वी ढहग का कोई साहसिक प्रयज्ष या कामकाज 
सामिल है | “-धाराः २ (४) 


् . 
४] इन्कम-टंक्स कानून [परा २ 


(४) ४डिविडेड” मे -- 

(ए) किसी भी कम्पनी द्वारा एकत्रित्त नफे का वितरण--- 
चाहे एकत्रित नफा पजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं--यदि 
इस वितरण से कम्पनी को अपनी जायदाद ( ४४०४४ ) का कोई 
अंश या समूची जायदाद अपने शेयर-होल्डरों को छोड देनी 
पड़ती हो । 

(बी) किसी करपनी द्वारा, उसके एकत्रित नफे की हृद तक, 
--चाहे यह एकत्रित नफा पूँजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं 
'डिवेचर या डिवेंचर स्टॉक का वितरण 

(सी। कम्पनी के काम को सलटाते वक्त कम्पनी के एकत्रित 
नफे मे से कम्पन्ती के शेयर दोल्डरों में किया हुआ कोई वितरण 

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्पनी के काम सलटाने 
की तारीख के पहले के छः गत वर्षो में उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा 
ही इस प्रकार बाटा गया होगा तो इस तरह सामिल किया 
जायगा। 

(डी) किसी कम्पनी द्वारा पूंजी को कम कर उस हृद तक 
किया हुआ वित्तरण जिस हृद तक कि ता० १ अप्रेल १६३३ के पहले 
शेष हुए “गत वर्ष' की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा 
कम्पनी के पास हो, चाहे यह नफा पजी के रूप में परिवर्तित किया 
गया हो या नहीं । 

परन्तु डिचिडेंड में ऐसा वितरण सम्मिछित नहीं होगा जो कि 
किसी ऐसे शेयर के सम्बन्ध मे किया गया दो जो कि पूरे नगदी 
बदले मे निकाछा गया हो ओर लिक्वीडेशन की अवस्था में उबरी 
हुई जायदाद (4४४९) मे जो कोई हिस्सा न बटाता द्वो जब कि ऐसा 
वितरण उपधारा (सी) ओर (डी) के अनुसार किया जाता हो | 

खुलासा : «एकत्रित नफा” शब्द मे, जहाँ ही चुद इस छाज मे 


परा२] इल्कम-टेक्स कानून [५ 


व्यवहरित हुआ है, “पूँजी-नफा' (०४७४५! 97७०/६ ) सम्मिलित 
नहीं दै। --धारा: २ ( ६-ए ) 
(४) “गत ब्ष” का अर्थ है-- 
(ए) वे बारह मद्दीने जो कि 'एसेसमेट वर्ष! के ठीक पहले 
की ३१ वा० मार्च को समाप्त होते हों, ' था 
एसेसी के चाहने पर वह वर्ष” जो कि उपरोक्त बारह मद्दीनों के 
अन्दर ता० ३१ मार्च के सिवा किसी अन्य तारोख को शेप द्ोता 
हो और जिसके अनुसार एसेसी का हिसाव रखा जाता दो । 
१---एपेसमेट वर्ष' अप्रेल से झुरू होकर मा में शेप होता है। जो बे 
ता० १ अप्रेल १९३९ से आरम्भ होकर ता० ३१ मार्च १९४० में शोष हो, वह 
एसेसमेंट वर्ष १९३९-४० कहलायगा। एसेसमेट वर्ष १९३९-४० के लिए जो 
बारह भद्दीने ता० ३१ मार्च, ३९ को शेप द्ोते हैं वे अर्थात्‌ १ अप्रेल, ३८ से 
ता० ३१ मार्च, ३५ तक का समय गत वर्ष कहलाता है । इसी प्रकार एसेसमेट वर्ष 
१९३८-३९ के लिए गत वर्ष वे बारह महीने होंगे जो ३१ मार्च ३८ को शेप हो। 
२---उदाहरण स्वरूप एसेसमेट वर्ष १९३९-४० में निम्न किसित वर्ष गत वर्ष होंगे -- 

(१) चेत सुदी ९,.१९९५ से चैत चुदी ८, १९९६ तऊ का वर्ष अर्थात्‌ रामनवसो 
वर्ष १९९५। यह वर्ष ता० २८ मारे १९३९ को अर्थात्‌ १ अग्रेल 
१९३८ से ११ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है। 

(२) काती सुदी १, १५९४ से काती बदी १५, १९९५ तक का वर्ष अर्थात्‌ 
दिवाली वर्ष १९९४-९० | यह वर्ष ता० २३ अक्टूबर १९३८ को शेप हुआ 
है अर्थात्‌ १ अप्रेछठ १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेप हुआ है । 

(३) जनवरी, ३८ से दिसम्बर, ३८ तऊ का वर्ष अर्थात्‌ कलेण्डर वष, १९३८ 

(४) १, वैश्ञाख, १३४० से ३५ चेत, १३४० अर्थात्‌ बगाली वर्ष, १३४५ । यह 
वर्ष ता० १४ अप्रेल, ३९ को शेप हुआ है। 

(०) इसी प्रफ़ार रथयान्ना, अक्षय तृतीया, फसछो, दसंहरा, सबत्‌ आदि वर्ष 
यत वर्ष हो सकते हैं । 





६] इन्कस-टैक्स कानून [ पैरा २ 


आमदनी, मुनाफे और छाभ के भिल्‍न-भिल्‍न साधनों के विपय 
में अलग-अलग गत वर्ष हो सकते है। 

यदि किसी एक एसेसी पर एक साधन के विपय में एक बार कर 
लगा दी गई हो तो उस साधन के सम्बन्ध वह अपनी इच्छा को काम 
में छाकर 'गत वर्ष” के उस समय छागू पड़ते अर्थ को नहीं बदल 
सकता | केवल इस्कम टेफ्स आफिसर की स्वीकृति से और उसके 
द्वारा चित समझ कर छगाई गई शर्तों पर ही यह रहोवदरू की 
जा सकती है। 


(वी) किसी शख्स, कारवार या कम्पती, या किसी 
प्रकार के शख्स, कारवारों या कम्पनियों के लिए सैन्टठ बोर्ड आफ 
रेत्रिन्यू या उसके द्वारा अधिकार-प्राप्त किसी अब्िकारी द्वारा तय 
किया हुआ काछ। 

(सी) एसेसमेंट वर्ष के पूर्व के आर्थिक चर्ष में यदि कोई 
कारवार, पेशा या रोजगार नया शुरू किया गया होगा तो शुरू 
करने की तारीख से ३९ ता० मार्च तक का कार या सव छ्ाज 
(वी) के अनुसार यदि कोई साल निश्चित किया गया होगा तो उसके 
अन्तिम दिन तक का कार, या यदि एसेसी का हिसाव ३१ मार्च 
के सिवा किसी अन्य तारीख तक बनाया गया होगा और यदि 
उसके विपय में सत्र छाज (वी) के अनुसार कोई काल निर्धारित 
नहीं किया गया होगा तो, एसेसी की इच्छा से कारधार आदि शुरू 
करने की तारीख से उस दूसरी तारीख तक का, जिस तारीख तक 
का हिसात्र बनाया गया द्वोगा, काल। 

परन्तु यदि यह दूसरी तारीख कारबार आदि शुरू करने की 
तारोख और दीऊ उप्तके वाद को ता० ३१ मार्च के अन्दर नहीं गिरेगी 
तो यही माना जायगा कि कोई गत वर्ष नहीं दै। 


पैरा २] इन्क्म-यक्‍स कानून ले 


यदि एसेसी किसी फर्म मे सामेदार होगा तो फर्म के आमदनी 
आदि मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध में 'गत वर्ष! का अर्थ 
वह गत वर्ष होगा जो कि फर्म की आमदनी आंदि पर टैक्स लगाने 
के लिए ठद्दराया गया होगा | --धारा २( ११) 

(६) आमदनी” ( [900॥0 ) शब्द में निम्नलिखित गर्सित 
है :--पैरा २ (४) के अनुसार डिविडेंड की परिभाषा मे जो कुछ आता 
हो, और धारा, ७ की उपधारा (१) के खुछासा २ के अनुसार उस 
धारा के प्रयोजन के लिए जो नौकरी के वे मे प्राप्त कोई छाभ हो 

और घारा १० उपधारा (२) के क्वाज (७) के अनुसार कोई रकम 
जो कि मुनाफा मानी जाय और एक स्थ॒ुच्यूल इन्स्थोरेन्स कम्पनी 
द्वारा किए जाते हुए इन्स्पोरेल्स के कारवार से मुनाफा जो एक के 
सीड़यूल मे दी हुई रूछ ६ के अनुसार कूँता गया दो 
--धाराः२ ( ६ सी ) 
(७) “कुल आमदनी” का अथ दे इस एक.के अनुसार आगे 
पेरा ४ मे उक्त आमदनी मुनाफे और छाभम की छुछ रकम 
«दुनिया की कुछ आमदनी”-- मे सब आमदनी, मुनाफे और 
छाम सामिल हैं चाहे वे कहीं उत्पल्न हों और सचित हो। केवल 
वह आमदनी वाद है जिसके प्रति की धारा ४ के विधान के अनुसार 
यह एक्ट छागू नहीं है। ( इसके लिए देखिये पेरा, ५ ) 
“धारा २( १५ ) 

(स) “रजिएड फर्म'--उस फर्म को कहते हैं जो कि धारा २६ 
ए के चिधानानुसार रजिएड हुआ हो। -घारा २(१४) 

(६) अन्‌ रजि्टड फर्म--जो फर्म रजिप्टड नहीं ह्दे उसे अन्‌ 
रजिप्टह फर्म कहते हैं। “धारा २ (१६ ) 


अध्ययन १ 
!-इन्‍्कम टेक्‍्स की लाग 


३--(१) इनकम टेक्स "गत वर्ष” की 'छुछ आय” पर लगाई 
जाती दै। 
(२) वह (१ ) प्रत्येक व्यक्ति, (२) हिल्दु अविभक्त परिवार, 
(३ ) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी ([,०८४ ८ए।०॥७), ( ४) 
प्रत्येक फर्म (साम्रेदारी ) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर 
तथा ( ६ ) फर्म के सामेदार और समुदाय के सदस्यों पर प्रथक- 
प्रथक रूप से, छागू पड़ती है । 
(३) इनकम टेक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेल्स एक में 
घोषित कर दिया जाता है और उस वर्ष के लिए टेकस उसी दर से 


ली जाती है। 
(४) इल्कम टेफ्स इस एक के नियम और वन्धेज़ों के अनुसार 
लगाई जाती है। --धारा० ३ 


२--एश्षतियों की चार श्रेगियों 


४--इल्कम टेक्स कामून के प्रयोजन के लिए एसेसियों (करदाताओं) 
की चार श्रेणियाँ की गई है।-- 
(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले, 
(२) छटिश भारत के निवासी; 
(३) इठिश भारत के निवासी पर सामान्य तोर पर दृटिश 
भारत में नहीं रहने वाले, 


पैरा ४ इन्कम-टैक्स कानून [९ 


(४) ब्ृटिश भारत फे निवासी और सामान्य तौर पर छृटिश 
भारत मे रहने वाले | 
इनका खुलासा इस प्रकार हैः-- 
(१) बृटिश भारत के निवासी 
किसी साल के लिए बटिश भारत का निवासी बह होगा -- 
(क) जो उस साल मे बृटिश भारत से छुछ मिलाकर. 
१८२९ दिन था उससे अधिक रहा हो, या 
(ख) जिसने उस साल मे कम-से-कम सब मिलाकर छः 
मह्दीनों के छिए इृटिश भारत में रहने का मकान रक्‍्खा दो और 
कम-से-कम एक दिन के लिए भी बह उस साल मे बृटिश भारत 
में आय हो, या 


(ग) जो उस साल के पूर्व के ४ सालों मे ब्ृटिश भारत 
में कुछ मिलाकर ३६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल 
कितने ही समय के लिए हृटिश भारत मे रहे बशत्ते कि यह रहना 
आकस्मिक या अचानक सफर के रूप मे न हो। 

उपरोक्त तीनो बातों में से किसी एक के भी छागू पड़ने पर ज्यक्ति 
इटिश भारत का निवासी साना जायगा | यह जरूरी नहीं है कि 
तीनों वातें एक साथ छागू हों। 

(३) इृटिश भारत में निवास नहों करने बाले 

उपरोक्त तीनो बातों मे से एक भी वात जिसके प्रति छागू नहीं 
होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अल्त्गत आयगा अर्थात्‌ नेंन रेजिडेंट 
-डैटिश सारत में निवास नहीं करने बाछा समझा जायगा | 

(३ ) इंटिश भारत के निवासी और समान्‍्य तौर पर 
इदिश भारत में रहने बाले 
किसी वर्ष के लिए इस श्रेणी मे बह व्यक्ति आयगा जो -- 
२ 


१० ] इन्क्रम-टैक्स कानून [ पेरा ४ 


(१) उस बर्ष के पूर्व के दस वर्षों मे से नो वर्ष ढृटिश भारत 
का निवासी रहा हो, तथा 
(२ ) जो पिछले सात वप। मे निरन्तर या कुछ मिलता कर दो 
वर्ष से अधिक दृटिश भारत मे रद्दा द्ो। 
(४ ) बृटिश भारत के निवासो पर सामान्य तौर पर बेटिशि 
भारत में नहीं रहने बाल 


ब्रटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत 
मे रहने वाले की »णी मे आने के लिए किसी व्यक्ति को पिछले १० 
सालों में से कम-से-कम ६ साल तक दृटिश भारत के निवासी होने 
के साथ-साथ पिछले ७ धर्षो में ७३० दिन धृटिश भारत में रहना 
होगा। इन दोनों शत्तों को एक साथ पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति 
इस कोटि के अन्तर आयगा अन्यथा बह बुटिश भारत के निवासी 
पर सामान्य तौर पर दृटिश भारत मे नहीं रहने वाले व्यक्ति की श्रेणी 
में आयगा | 

बहुत-से ऐसे भारतीय व्यापारी है जो विदेश में व्यापार करते हे 
परल्तु उनके वृटिश भारत मे रहने के मकान है. और वीच-बीच मे वे 
वृटिश भारत में आते रहते है। उन्तका वृटिश भारत के साथ जो 
सम्बन्ध है वह यहां पर पैत्रिक मकान होने से है ओर उनका वीच- 
बीच में आना द्वोता है वह मृत्यु, शादी आदि अवसरों पर होता है। 
मकान होने और वीच-बीच मे यहाँ आने से वे, घूटिश भारत के 
निवासी वाली श्रेणी में आ जाते है । परल्तु दृटिश भारत के निवासी 
और सामान्य तोर पर बृटिश भारत में रहने वाले वे तभी कह- 
छायेगे जब कि इसके साथ-साथ पिछछे १० मे ६ वर्ष वे दृरिश 
भारत के निवासी रहे हों और पिछले सात वर्षों मे ७३० दिन 
लृटिश भारत मे रहे हों। इन शर्तों के पूरा न होने पर कोई बूटिश 


प्रा ४ ] इन्कम-टैक्स कानून मे 


भारत का निवासी पर दूटिश भारत में सामान्यतया न रहने बाला 
भाना जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त कोई भारतीय 
व्यापारी जब तक ७ वर्षो में २ व से कम अर्थात्‌ वर्ष में ३ मद्दीने से 
कुछ ऊपर तक बृटिश भारत मे आकर रहेगा तब तक भी वह सामान्य 
तौर पर बृटिश में रहने वारा नहीं माना जायगा। 
बिदेशी व्यापारी जो भारत वर्ष मे आकर व्यापार करता है उसके 
सम्बन्ध मे भी उपरोक्त नियम लागू है। मान छीजिए कोई भग्रेज 
“८ वर्षों से दृटिश भारत में नौकरी करता दे और चीच मे उसने छुट्टी 
नहीं ली है। वह प्रयक्षत' ही घृटिश भारत का निवासी पर सासाल्य 
तौर पर बृटिश भारत मे नहीं रहने वाला है क्योंकि १० वर्षो मे ६ चपे 
वाली शर्ते पूरी नहीं होती । 
अब तक जो भारत के निवासी आदि श्रेणी भेढों की चर्चा की 
है बढ़ व्यक्ति को दृष्टि मे रख कर। अब अन्य शख्सों के सम्बन्ध भे 
इन पर विचार किया जाता दै। 
एक कम्पनी किसी साल के लिए दृरिश भारत में दसने वाली 
सममी जायगी यदि 
(१) उस वर्ष मे उसके कायों की ठेख-रेख और सचालन सम्पूर्ण 
रूप से बृटिश भारत में रहा होगा, था 
(२) उस वर्ष उस कम्पनी को बृटिश भारत से जो आय उपजी 
होगी वह बृटिश भारत के बाहर हुई आय से अधिक होगी | 
पहले कस्पनी का कार्य सचाऊन और, प्रबन्ध सम्पूर्णत, इृटिश 
भारत मे द्वोता था तो ही वह क्षटिश भारत मे वसने वाली कम्पनी मानी 
जाती थी। अब यदि उसका अधिकाश लाभ बृटिश भारत से होता 
होगा तब भी वह दूटिश भारत मे वसने चाली कम्पनी मानी जायगी | 
इस तरह यइ साफ है कि यदि एक कम्पनी इटिश भारत के बाहर 


स्थापित हुई होगी, बद्दीं पर रजिप्टड हुई होगी और वहीं सचाछकों 


१२ ] इन्कम-टैकक्‍्स कानून पैरा ४-५ 


की मीटिंग होती होगी और वहीं से आदेश मिलते होंगे तो भी यदि 
उस कम्पनी का अधिकाश छाभ छृटिश भारत से हुआ होगा तो वह 
भारत मे बसने वाली कम्पनो मानी जायगी | 

सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय का वास- 
स्थान वृटिश भारत समझा जायगा यदि इनके कार्यो की देख-रेख 
ओर संचालन सम्पूर्ण तौर पर बृटिश भारत के बाहर अवस्थित 
नहोगा। 

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार बृटिश भारत का निवासी और 
सामान्य तौर पर बृटिश भारत मे रहने वाला माना जायगा अगर 
उसका सचालक ( ॥8782०7 ) बृटिश भारत का निवासी और 
सामान्य तोर पर बृटिश भारत में रहने वाला होगा । 

जो कम्पनी; फर्म या व्यक्तियों की अन्य समुदाय भारत मे बसने 
वाली होगी वह सामान्य तोर पर दृटिश भारत में रहने वाली 
भी द्ोगी। --धारा: ४ ए, ४ वी 


२--ज्परोक्त श्रेणी भेद के अनुत्तार कर का दाावत 


४-एसेसियों की उपरोक्त चारों श्रेणियों को खयाल मे रखना बड़ा 

ही जरूरी है । किस मनुष्य ( ७/४०४ ) को किस-किस आमदनी के 

सम्बन्ध में टेक्स देने के छिए दायक होना होगा यह बह किस श्रेणी के 

अन्तर पड़ता है इस पर निर्भर है। उपर बताए गये चार श्रेणियों के 
मनुष्यों का टेक्स विषयक दायिर्तव निम्न प्रकार से जुढा-जुदा हैः - 

(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्य को किसी 

“गत बर्ष' के लिए उस आय ' के सस्व॒न्ध मे टेक्स देना होगा जो उस वर्ष 


१--आय! इस शब्द मे यहाँ पर आमदनी, मुनाफा और छाभ के--चहे वे 
किसी भी साधन से प्राप्त हुए हो--अन्तगंत समझने चाहिए । 


पैरा ५] इन्क्स-टैक्स कानून [ १३ 


मे उसको बूटिश भारत मे उपजी,होगी या मिली होगी या उपजी यथा 
मिली समझी जायगी। ब्ूटिश भारत के बाहर उसे जो आय हुई 
होगी उस पर उसे कर नहीं देनी होगी। परल्तु यदि वह. अपनी 
बृटिश भारत के बाहर की आमदनी मे से, जो कि उसकी छुछ आय मे 
सामिल नहीं की गई हैं, कोई रकम अपनी स्त्री, जो दूंटिश भारत की 
निवासिली हो उसको भेजे तो वद्द रकम उसकी स्त्री की इृटिश भारत 
में उपजी हुईं आय समझी जायगी और उस पर उसकी स्त्री को 
टैक्स देना होगा। - 

(२) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर च्ृढिश 
भारत में नहीं रने वाले मनुष्य को गत बे मे बृटिश भारत में जो 
आय उपजी होगी या मिली होगी उसके उपरात-- 

(क) बृटिश भारत के बाहर अर्थात्‌ परदेश मे उपाजित आय 
जो बृटिश भारत मे छाई गई द्योगी या प्राप्त की गई होगी उस पर तथा 
(ख) भारत ( जिस मे देशी राज्य सी सामिल हैं ) मे से देख-रेख 
और सचालित किए जाते हुए सब कारबार से और भारत में स्थापित 
पेशे, घन्‍्धे-रोजगार ( ९ 0८४९०॥ ) या हुल्नर-उद्योग ( ४००४६४०0४ ) 
से उसको परदेश मे जो आय हुईं होगी चाहददे बह क्षुटिश भारत मे छाई 
जाय या नहीं उस पर टेफ्स देना होगा। 
इस तरह यह स्पष्ट है कि जो सामान्य तौर पर बुटिश भारत में 
नहीं रहने वाढा दोगा उसको उस आय पर टैक्स नहीं देना होगा 
जो कि (१) बह इटिश भारत के बाहर ऐसे कारवार, धन्धे-रोजगार 
या हुल्नर-उद्योग से उपाजंन करता है जिसकी देख-रेख यथा सचाछुन 
भारत से नहीं दोता और (२) भारत से सचाछित कारवार या 
चटिश भारत में स्थापित धघे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग के सिवा 
अन्य किसी साधन से उपाजन करता है। इन आयों पर भी टेक्स 


१४ ] इन्कम-टै उस कानून [ पैरा ५ 


छागू हो जायगा यदि वे बृटिश भारत मे छाई जायंगी या उसके द्वारा 
यहाँ पर प्राप्त की जायेंगी। 

(३) बटिश भारत के निवासी को, उस आय पर, जो गत वर्ष 
मे उसको या उसके लिए किसी दूसरे को ब्ृटिश भारत मे मिली 
होगी या मिली समझी जायगी, टेवस देने के उपरात निम्नलिखित 
आयों पर टेफ्स देना होगाः--- 


(क) गत वर्ष में जो भी आय, मुनाफा या छाभ उसने बृटिश 
भारत में उपाजेन किया या उठाया होगा या उसके उपाज॑न किया या 
उठाया हुआ समम्का जायगा | 


(ख)' उस “गत वर्ष” बृटिश भारत के बाहर जो भी आय, 
मुनाफा या छाभ उसने उपाजेन किया या उठाया होगा | इस सम्बन्ध 
में इतना ध्यान मे रखने का दे कि उपरोक्त आय मे से जितनी रकम 
बृटिश भारत में नहीं छाई जायगी उसमे से ४४००) बाद देकर बाकी 
की रकम को द्वी कुछ रकम मे पकडा जायगा। परन्तु इससे कोई 
यह न समझे कि यदि ये ४४००) वृटिश भारत मे छाए जायेंगे तो भी 
उन पर टेक्स नहों छगेगा। वाद में बृटिश भारत ग्रे छाए जाने पर 
इन रुपयों पर भी टेक्ट लागू होगी। 


(ग)' बृटिश भारत के बाहर सन्‌ १६३३ की पहली अप्रेक 
के बाद और गत वर्ष के पहले उसने जो आय, मुनाफा या छाभ 
उपार्जन किया या उठाया होगा उसमे से जो रकम गत व में बृटिश 
भारत' मे छाई या प्राप्त की गई होगी । 


१---ता० ३१ मार्च सन्‌ १९४० को शेष होने वाले वर्ष मे टेक्स छगाते समय 
ये दोनो आएँ कुछ आमदनी में सुमार नही को जायेंगी परन्तु उनमें से जो अविक 
होगी वह्दी सामिल की जायगी । 


न 


पैरा ५] इनकम टैक्स कानून [१५ 


(४) बूटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर वृटिश 
भारत मे रहने वाले मनुष्य को भी वृटिश भारत के निवासी की तरह ही 
वृटिश भारत मे प्राप्त हुए नफे पर द्वी नद्दी दुनिया भर मे उपाजन हुए 
नफे के आधार पर टेक्स देनी होगी। वह उपरोक्त उन सब आयों पर 
टेक्स देने के लिए जिमोवार होगा जिनके विषय मे कि वृटिश भारत 
के निवासी पर टेक्स छागू दोती है। 

वृटिश भारत के बाहर उपार्जित या उठाई हुईं आय, वे वर इसी 
लिए वृदिश मे प्राप्त की हुई या लाई हुई नहीं मान ली जायगी कि वृटिश 
भारत मे वनाए गए चिट्ठ॑ के हिसाव मे वह सामिल की गई हो | 

कोई आमदनी, जो यदि वृटिश भारत मे दी जाती तो नोकरी 
के शीर्पक के नीचे उस पर टेक्स छग सकती, वृटिश भारत मे उपाज॑न 
हुई या उठाई सममी जायगी चाहे वह कहीं दी गईं हो वशतें कि वह 
बुटिश भारत मे कमाई हुई दोगी और भारत के वाहर पेंशन के बतौर 
नहीं दी जाती होगी | 

कोई डिविडेंड जो कि वृटिश भारत के बाहर ढिया द्ोगा उस 
हद तक वुटिश भारत में उपार्जित या उठाया हुआ समझा जायगा 
जिस हृद तक वह ऐसे मुनाफे से दिया गया होगा जिस पर बृटिश 
भारत में टेक्स छगती है । 

इस विपय को स्पष्ट करने के लिए एक चोट ढिया जाता है जिसे 
देखने से ही मालूम देगा कि किस मनुष्य पर किस-किस आय के 
सम्बन्ध मे टेक्स छगती है-- 


१६ ] इन्क्रम-टेबस कानून [ पैरा ५ 
अपबादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत धर्ष की 
ओर प्राप्तियाँ सामिल 


१ 5 रे 


्ू 





उस चर्ष में उस |उस वर्ष मे उस |उस बर्ष मे उसको 
शख्स था उसके | शख्सया उसके लिये | गटिश भारत मे 
कर दाताओ की | लिये किसी द्वारा | किसी द्वारा श्रंटिशा | उपजी या हुई होगी 
श्रेणियाँ चृटिश इण्डिया में | इण्डिया में प्राप्त हुदं। ( 800४6 0०० 
ग्राप्त(०28ए80) ((0९७००७0१ 40 089 | ४7१86 ) 
हुई होंगी 7४०७९९८९) सममो 
। जायगी 
। 


१--व्रटिश भारत मे ! 


२-साधारण तौर 
पर बृढिश न न भर 
भारत में नही 
रहने वाले को | 

३-श्ूटिश भारत | 
के निवासी को | की + न 


४-साधारण तौर | 
पर वृटिश भारत न कं - 
में रहनेवालेको | 
नोट न० १---जिस आय के सामने + चिन्ह है वह जोडी जायगी और - चिन्ह 
२--जो साठ ३१ मार्च १९४० को समाप्त होगी उसमे टेक्स लगाते समय 
दोनो रकमे शामिल नहीं की जायगी। 


पैरा ५] इन्कम-टैक्स कानून [ १७ 
फुछ भाय में किसी भो जरिए से हुई आमदनियाँ, मुनाफे 





होंगी जो कि 
है ५ ६ 
उस वषमें उसको ः बे में उसको वृटिश इण्डियाके |ता० १ अप्रेल, १९३३ के 
बृठिश इण्डिया मे | बाहर उपजी या हुई दोगी--.. [नंद और उस वर्ष के आरम्भ 
उपजी या हुई पूछा [| ह्वः के पहिले बृटिश भारत के 
(0४९७१ ० वह बृटिश| अंक का तो बाहर उपजी या हुईं जाकर 
80006. 0 में लाई की | आय उस वर्ष में वृटिश 
8१५७) सममी जाय या प्राप्त हम भारत में छाई या प्राप्त को 
जाय॑गी की जाय । का जायगी 
के का + हि 
उसी हालत में देनी होगी 
जव कि यद्द भारतवर् में से 
देख रेख और सचालित 
+- + |कारवार पेशे या, हुचचर परम 
उद्योग या भारतवर्ष में 
स्थापित पेशे या हुच्चर 
उद्योग से आआप्त होगी । 
देनी होगी परन्तु इटिश 
इण्डिया में छाने के बाद 
रु + | जो रकम बचेगी उसमें से ऐ 
४५००) वाद देकर अव- 
शोष रकम ही नफा में 
जोड़ी जायगी। 
न ह के + 
है वह नहीं जोड़ी जायगी। 


कालछम न० ६ और ५ को रकमों मे जो बढ़ी रकम होगी वही हिसाब में ली जायगी 
३ 


१८] इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ५ 
अपवाद 


निम्न छिखित प्रकार की आएँ कुछ आय में नहीं जोड़ीं जायंगी 
अर्थात्‌ उन पर टेक्स नहीं छोगी:-- 

(१) ऐसी किसी जायदाद (707700७७४9 ) की आय जो 
कि पूर्ण रूप से धार्मिक या खेराती कार्यों * के लिए ट्रस्ट के सुपर्द हो 
या अन्य कानूनी तरह से इन कार्यो के लिए बंधी हुई हो। यदि 
जायदाद की समूची आय इन कार्यो में न छय कर केवल अंश रूप ही 
लगती हो तो उस हारूत में उतनी आय जितनी की इन कायों मे 
छगाई गई होगी या छूगाने के लिए अछग कर दी गई होगी | 

(२) धार्मिक या खेराती संस्थाओं की ओर से किये जाते 
हुए कारबार से होने वाली आय यदि वह सम्पूर्णतः संस्था के उद्देश्यों 
में छगायी जाती हो । परन्तु यह आय उसी हालत में बाद पड़ 
सकेगी जब कि ( १ )ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता हुआ कारबार 
उन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता होगा, 
या ( २) ऐसे कारबार के सब कार्य प्रधानतः उन मनुष्यों हारा किए 
जाते होंगे जिन को छाभ पहुँचाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है। 

(३) किसी धार्मिक या खैराती संस्था की कोई भी आय 
जो कि स्वेच्छा से दिए जाते हुए चल्दों से होगी और एकमात्र धार्मिक 
या खेराती कांमों में ही लगाये जाने की होगी | 


१--हसमें तथा बाद के अपवादों मे खेराती उद्देश्यों का अथ है गरीबों की 
सेवा, शिक्षा, डाक्टरी सहायता, तथा सावेजनिक हित के अन्य कार्यों की 
उन्नति के कार्य परन्तु अपवाद (१) (२), (३) के कारण किसी खानगी 
(?लए4॥0७) घामिक टूस्ट कौ वह आमदूनो वाद नहीं दो जायगी जो कि 
सारवैजिनक कार्यों में नहीं लगाई जातो । 


पैरा ५] इन्कम-टैक्स कानून [ १९ 


(४) स्थानीय अधिकारियों की आय। संशोधन के पहले के 
कानन अनुसार स्थानीय अधिकारियों की सब आय टेफ्स से बरी 
थी परन्तु अब वद्दी आय टेक्स से बरी रद्देगी जो कि उसके द्वारा अपने 
क्षेत्र मे ( ००७७ णए५४१7०४0॥ ) बस्तु था सेवा प्रदान करने रूप 
तिजारत या कारवबार से पेदा की गई द्वोगी | 

(४) उन जमानतों का ब्याज जो कि किसी ऐसे प्रोबिडेंट 
फण्ड के कब्जे मे हों या उसकी जायदाद हो, जिसके प्रति प्रोविडेंट 
फण्ड एक सन्‌ १६२६४ ई० का छागू पड़ता हो । 

(६) कोई विशेष अछाअएल्स, फायदा. या पद्‌ू-विषयक्र अछा- 
ऊएल्स ( १७ १०7४० ) जो कि खास तौर पर किसी पद सम्बन्धी 
या नफे के काम सम्बन्धी कत्तेव्यों को पूरा करने मे द्वी जरूरी रूप से 
खर्च करने के छिए दिया जाता हो । 

(७) ऐसी आय जो आकस्मिक--सयोग वश हुई हो और 
वरावर न द्वोने वाली दो । परन्तु यदि ऐसी आय कारवार से या किसी 
धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से हुई होगी तो उस पर टेक्स छगेगी.। 
उसी तरह से यदि वह किसी नोकर के वेतन मे वृद्धि करने की दृष्टि से 
मिली होगी तो उस पर भी टेक्स छगेगी। 

(८) ऋषि की आय। 

(६) घारा ४८ ए छाज ( ए ) में प्रोविडेल्ट फण्ड की जो परि- 
भाषा दी है बेसे प्रोविडेल्ट फण्ड के ट्रस्टियों को ट्स्ट के छिए प्राप्त हुई 
आय। 

-धघाराः ४ 


अध्याय-ब्‌ 


इनकम टैक्‍स अधिकारी 


५-ए-- इनकम टेक्स एक के प्रयोजनों के लिए इल्कम टेक्‍्स अधि- 
कारियों की निम्न लिखित श्रेणियाँ है :-- 

(१) सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू; 

(२) कमिश्नर ऑफ इल्कम टेक्स, 

(३) असिस्टेल्ट कमिश्षर ऑफ इनकम टेक्स। ये दो तरह के 
होंगे--(१) अपीलेट असिस्टेल्ट कमरिश्षर और (२) इन्स्पेकिंग असि- 
स्टेन्ट कमिश्नर । 

(७) इनकम टेफ्स आफिसर | 

पहली श्रेणी के कमिश्नर, आफिसरों के हुफ्मों के खिलाफ अपीछों 
की छुनाई करेंगे और दूसरी श्रेणी के कमिश्नर अपील सुनने के वजाय 
वे सब काम करेंगे जो कमिश्नर द्वारा उनको सोंपे जायेंगे। आम तौर 
पर इनका काम आफिसरों के व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के काम 
का निरीक्षण और देख भाल करना होगा। 

इल्कम टेक्स आफिसरों को काम एसेसी पर टेद्स ढगाना और 
टैक्स छगाने के लिए आवश्यक कारंवाही करना होगा । 

इन आफिसरों को नियुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को 
होगा । 

अपीलेट असिस्‍्टेल्ट कमिश्नर, सेन्‍्ट्छ बोर्ड आफ रेविल्यू की 
बनन्‍्दोवस्ती मे रहेगे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करेगे। 

इस्सपेकिंग असिस्टेंट कमिश्नर और इल्कम टैक्स आफिसर कमि- 
श्नर के नीचे रह कर काम करेंगे। 


पैरा ५-ए ] इन्कम-टक्स कानून [२१ 


इल्कम टैक्‍स एक: को कार्यान्वित करने के छिए जो भी आफिसर 
या व्यक्ति नियुक्त किए जायगे उनको सेन्‍्ट्रल वो्डे आफ रेविल्यू की 
” आज्ञाओं, सलाहों और आदेशों का पाछन करना द्ोगा । 

--धारा ' ४ 

(४) अपीलेट ट्रीव्यूनल 

ता० १ अप्रेल, १६३६ के दो वर्ष के भीदर एक अपीलेट टीव्यूनल 
स्थापित किया जायगा। इसमे अधिक-से-अधिक १० व्यक्ति रहेंगे 
जिन में से आघे कानूनब अर्थात जिला जज के अधिकारो को काम 
मे छाये हुए या उस पद की योग्यता वाले और आधे दिसाव-विशेषज्ञ 
अर्थात्‌ जो कम-से-कम छ वर्ष तक रजिप्टड अकोउन्टेण्ट रह कर यह्‌ 
पेशा कर चुके होंगे या जो हिसाव और कारबार सम्बन्धी जानकारी 
ओर अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे | 

इस ट्रीब्यूनल का एक अध्यक्ष रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नायज्ञ सदस्यों मे से नियुक्त किया जायगा। कार्य की सुगमता के 
लिए अध्यक्ष ट्रीव्यूनल के सदस्यों मे से कम-से-कम दो-दो की एक 
बेंच कर उससे ट्रीव्यूनल का कार्य करा सकेगा । प्रत्येक बेंच मे दोनों 
प्रकार के सदस्य समान संख्या मे रहेगे यदि असमानता रहेगी तो 
एक सदस्य से अधिक की नहीं रदेगी । यदि किसी विपय पर बेच के 
सदस्य एक मत नहीं दवोंगे तो बहुमत होने पर बहुमत से निर्णय किया 
जायगा। पर समान सख्या मे सिन्‍न-भिन्‍न निर्णय के होंगे तो मत 
विभिन्‍नता वाली वात या बातें अध्यक्ष के सामने छाई जायगी जो 
उनको ट्रीब्यूनठ के अन्य एक या अधिक सदस्यों के पास निर्णय के 
लिए मेजेगा और यहाँ पर जो निर्णय होगा वह सुनाई करने वाले 
सदस्यों के--जिनमे पुराने सदस्य भी सामिल रहेंगे--वहुमत से होगा । 

यह ट्रीब्यूनल सम्पूर्ण रूप से अछग और स्व॒तन्त्र न्‍्यायथ विभाग 
होगा | और किसी भी तरह से कमिश्नर की अधीनता मे न दोगा | 


श्र] इन्क्रम-टेक्स कानून [ पैरा ०५-ए-६ 


इस ट्रीब्यूनल को अधिकार रहेगा कि वह अपने कर्तव्यों के करते 
हुए जो भी बातें आवे उनके सस्वस्ध मे अपनी और अपनी वेंचों की 
कार्यप्रणाली को सचालित करे। बेचों की बेठके कहा हॉं--यह ठीक 
करने का हक भी ट्रीव्यूनछ को दी है। हि 
--धारा : ५-ए 


अध्याय-३ 


?-आय के शॉर्पिक 
६--आय के अनेक जरिए हो सकते है। इल्कम टेक्स एक में इन 
जरियों को पाँच शीप॑कों मे वॉँट दिया दे जो इस प्रकार हैः-- 
(१) बेतनें 
(२) जमानतों का व्याज 
(३) जायदाद से आय 
(४) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे और छाम 
(४) अन्य जरियों से आय । 
प्रत्येक एसेसी को हर वर्ण यह बतलाना पड़ता है कि उसने 'गठ 
बंप! मे किस शीर्षक के अन्तर कितनी आमदनी की है अतः यहाँ पर 
वित्तार पूर्वक खुलासा कर देना जरूरी है। वह नीचे दिया जाता है। 
“घारा$ ६ 
, २-पेतनें 
७--(१) 'वेतनें! यह शब्द वहुबचन है। इसके अल्तर ( १) वेतन 
या मजदूरी, (२) वार्षिक वजीफा, ( ४70णांप ) (३) पेल्शन या 
इनाम (8780८ ) और (४) कोई फीस, (£) कमीशन, या 
(६ ) वेतन या मजदूरी के बदले या उसके उपरात जो सुभीता (7०! 
१४7४७७ ) या झुनाफा दिया जाता है--वे सव सामिल है। 


पैरा ७] इन्क्म-टेक्‍स कानून [२३ 


ध्वेत्तन! का अथे होता है बदला जो कि किसी दूसरे के कारवार के 
लिए अपनी सेवाएँ देने से प्राप्त होता है। एक अवधि के बाद मिलने 
वाला निश्चित दरमाहा जो कि किसी कारीगरी या दस्तकारी के सिया 
अन्‍य किसी प्रकार की सेवाओ के लिए दिया जाय--वेतन कह- 
लाता दै। 

कारीगरों या मजदूरों को जो तनख्याह दी जाती है उसे मजदूरी 
कहते है । 

वार्पिक रूप से जो सत्ता या छत्ति मिलती है उसे चार्षिक वजीफा 
कहते है । 

भारत सरकार की आमदनी मे से पूषे सेवाओं के लिए या खास 
योग्यता के लिए जो ब्ृत्ति दी जाती है उसे पेनशन कहते है। राजगद्दी 
से उतारे हुए राजाओं उनके परिवार और मातहतों को जो क्षति पूर्ति 
के स्वरूप रकम दी जाती है और परस्पर सन्धि-पत्रों के कारण जो 
रुपये दिए जाते है वे भी इसमे सामिल है। * 

यदि नौकर के साथ यह बात हो कि यदि उसकी सेवाएँ सतोष- 
जनक हुई' तो उसे अमुक रकम और मिलेगी--तो यह एक प्रकार का 
इलास (008७७9) कहलाता है। 

यदि भालिकर की ओर से रहने के लिए सुफ्त मे सकान सिले तो 
यह सुभीता ( ७५५०३४४ )--कहलाता है। इसी प्रकार मुफ्त मे 
रोशनी काम से छाने का हक हो तो वह भी परक्कोजिट्स दै। ऐसी 
रकम जो कि एसेसी को अपने भालिक से या भूतपूर्व मालिक से या 
किसी प्रोविडेल्ट फण्ड या अन्य फण्ड से नौकरी खत्म होने पर या 
खत्म द्वोने के सम्वस्ध मे सिली हो या पाचनी हो बह वेतन के बदले 
सिछा हुआ छाभ समझी जायगी। और टैक्स छगाते समय डसको 
आमदनी मे गिन लिया जायगा चाहे नौकरी उस समय खत्म हुई हो 
या न हुई हो या वाद मे खत्म होने को दो या न हो 


२४ ] इन्कस-टैफ्स कानून [ पेरा ७ 


अगर एसेसी यह साबित कर देगा कि (१) जो रकम इस. प्रकार 
मिली है या पावनी है बद्द उसके द्वारा दी हुई रकम या उसका सूढ है 
या (२) जो रकम दी गई है वह पिछली नौकरी की वेतन नहीं है परन्तु 
केवल नोकरी छूट जाने के बदले मे दो गई क्षति पूर्ति की रकम है तो 
वह वेतन के बढले प्राप्त लाभ नहीं सानी जायगी। 
परन्तु निश्नलिखित रूप से दी हुई रक्रमों पर किसी हाछत में 
टैक्स नहीं छगेया :--- 
(१) उस रकम पर जो कि ऐसे प्रोविडंट फण्ड से दी गई 
हो जिसके प्रति प्रोविडेट फण्डस एक, १६२४ छाग्रू पडता दो, या 
(३ ) इनकम टेक्स एऋ के अध्याय ६-ए के अर्थ के अनुसार 
स्वीकृत हुए किसी प्रोब्रिंडट फण्ड से जो रकम दी गई हो वशर्तेकि 
अध्याय ६-ए के विधान से वह टेक्स से बरी हो, या 
(३) अध्याय ६-वीं के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी 
सुपरएनूएसन फण्ड से जो रुपया क्रिसी बेनीफिसीयरी की मसृत्यु पर 
या किसी वार्पिक बजीफ के वढले मे या उसके निपटारे में (बढ़ले में ) 
( 0090॥६8800 ) या किसी वेनीफिसीयरी के मरने पर या नोकरी 
छोड़ने पर, जिस नोकरी के सम्बन्ध मे कि फण्ड की स्थापना हुई है, 
रिफण्ड के बतौर जो रुपया दिया गया हो। 
उपरोक्त वेतनों पर, चाहे वे सरकार, स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, 
अन्य सार्वजनिक सस्था हारा या उनकी ओर से दी जाती दो या 
किसी खानगी मालिक द्वारा या उसकी ओर से दो जाती हों, टेक्स 
छगेगी। 
पहिले वेतन आदि प्राप्त होने पर ही उन पर टेफ्स छी जाती थी 
परन्तु इस सशोधित एक के अनुसार वेतने दी जाय या नहीं जेसे ही 
वे पाचनी होंगी, उन पर टेखस छूगा दिया जायगा। 


पेरा ७] इन्कम-टेक्स कानून [९२५ 


बेतनों के विपय में यदि उधार के तौर पर या अन्य किसी रूप 
में कोई रकम पेशगी छी जायगी तो वह रकम वेतन सममी जायगी 
और यह माना जायगा कि उतनी रकम, पेशगी छेने के दिन पावनी 
हो चुकी थी | 

इस सशोधन के द्वारा, पेशगी लेकर या वेतन नहीं उठा कर टेक्स 
से बचने का जो तरीका था, इसको रोका गया है। 

उस रकम पर कोई टेक्स नहीं दैना होगा जो रकम कि एसेसी को 
नौकरी की शर्तों के अनुसार अपनी तनख्वाह में से सम्पूर्ण रूप से 
जरूरी तौर पर, और केवल मात्न नौकरी के कर्तव्यों को पूरा करने के 
लिए खर्च करनी पडती द्वो । 

उदाहरण स्वरूप इन्स्पोरेंस के दलछालों को छीजिए। बहुत से 
दलाल ऐसे मिलेंगे जिन्हें कम्पनी की ओर से मोट रकम दे दी जाती 
है। उन्हे कम्पनी के साथ हुई शर्तों के अनुसार मोटरकार रखनी 
पहली है। कम्पनी के काम के लिए मोटर का जो खर्च होगा वह 
मोट रकम से बाद दे दिया जायगा और वाकी रकम को उनकी 
वेत्तन समझा जायगा। 

किसी व्यक्ति को भविष्य में वार्षिक बजीफा मिल सके इस उद्देश्य 
से था उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाद के प्रवन्ध के उद्देश्य से जो रकम 
नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट्‌ के किसी नोकर की वेतन में से 
काटी जायगी उसके विपय मे टेक्स नहीं देनी दोगी। परन्तु इस 
प्रकार काटी हुई रकम वेतन की रकम के छठे हिस्से से अधिक नहीं 
होनी चाहिए | 

इस शीर्षक फे नीचे जिस आमदनी पर टेक्स छगती है, वेसी 
आमदनी अगर कोई किसी को दे तो उसे उस आमदनी पर घारा १८ 
के अनुसार, टैक्स काट ढेनी पड़ती है। ऐसा हो सकता दै कि टेक्स 
उपरोक्त प्रकार से काट ली गई हो परन्तु मालिक (#7/0) ०) हारा 


है. 


२६ ] इन्फस-टेक्स कानून [ पैरा ७-८ 


जमा नहीं दी गई हो, ऐसी दारूत मे एसेसी से दूसरी वार टेक्स अदा 
नहीं की जा सकेगी । यदि वेतन बिना टैक्स काटे दे दी गई होगी 
तो टेक्स एसेसी से वसूछ की जा सकेगी। 

(२) यदि बृटिश प्रजा या श्रीमान्‌ सारत सम्राट के किसी कर्म- 
चारी को भारत के किसी भाग में सम्नाट्‌ हवरा या किसी ऐसे स्थानीय 
अधिकारी द्वारा, जिसको कि सप्राट-प्रतिनिधि या केन्द्रीय सरकार न 
कायम किया हो, या उनकी तरफ से कोई आमदनी दी गई होगी और 
यदि यह आमदनी ऐसी होगी जिस पर कि यदि वह छृटिश भारत 
मे दी जाती तो इस शीर्षक के अन्तर कर छागू होता तो उस हालत 
में वह ऐसी आमदनी समझी जायगी जिस पर कि कर लगाया जा 
सक्रे। 

उदाहरण स्वरूप देशी राज्यों में रेजिडेन्ट के हारा नियुक्त कमे- 
चारियों को जो वेतन दी जाती है उस पर दूृटिश भारत मे टेक्‍्स 
लगाई जायगी परन्तु भारत के वाहर मान छीजिए अफ्रिका मे कोई 
सम्राट का कर्मचारी हो और उसको भारतीय कोप से वेतन दी जातो 
हो तो उसकी इस वेतन पर भारत में टेक्स नहीं छी जा सकेगी। 
“-धारा३ ७ 


२-जमानतों का व्याज 


८--इल्कम टैक्स एक्ट में "जमानत” ( सिक्‍योरिटी ) शब्द की 
परिभाषा नहीं दी हुई है । इस शब्द में केन्द्रीय सरकार, या प्रोतीय सर- 
कार की जमानतें या किसी स्थानीय अधिकारी था कम्पनी ढ्वारा या 
उनकी तरफ से निकाले हुए डिवेंचर या रुपयों की अन्य जमानत 
शामिल है। ऐसी जमानतों से ब्याज की जो आमदनी होती है उस 
पर टैक्स लगती है। 


पैरा ८] इन्कम-टैक्स कानून [ २७ 


इस शीषक की आमदनी की कृत करते समय निम्नलिखित खर्चे 
बाद दे दिए जाते हैं।-- 
(१) जमानतों के ब्याज को निकल॒बाते समय बेंक द्वारा 
कमीशन के वतौर जो रकम काटी राई हो | 
(२) जो रकम उन रुपयों के व्याज स्वरूप दी गई हो जो कि 
इन जमानतों मे छगाने के लिए उधार लिए गये हों । 
यदि यह व्याज क्षृूटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी 
हालत में बह बाद्‌ दिया जायगा जब कि-- 
(१) उसमे से धारा १८ के अनुसार टैक्स काट लिया गया था 
दे दिया गया होगा, या | 
(२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई शख्स होगा जो कि धीरा 
४३ के अनुसार इस च्याज के सम्बन्ध मे टेक्स देने के लिए एजेण्ट 
बनाया जा सकेगा, या 
(३) वह किसी ऐसे क्रूण के सम्बन्ध मे दिया गया होगा जो 
कि ता० १ अप्रेल, ३८ के पहले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाछा 
गया होगा | 
भारत सरकार की उस जमानत के ब्याज पर इल्कम टेक्स नही 
देनी होगी जो कि इनकम टेक्स से बरी निकाली गयी था घोषित कर 
दी गई हो । 
जो जमानतें किसी प्रांतीय सरकार द्वारा इल्कम टेक्स से बरी 
निकाली गई होंगी, उन के व्याज पर टैक्स उसी प्रांतीय सरकार द्वारा 
दिया जायगा, जिसके द्वारा वे इस प्रकार निकाली गईं होंगी। 
-धाराः ८ 


श्८ तु इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ९ 
४-जायदाद की आय 


६--(१) जायदाद का अर्थ है मकान या मकान के साथ छगी 
हुईं जमीन | इस शीर्षक के नीचे मकान या मकान के साथ लगी हुई 
जमीन की आय आती है। खुली जमीन की आय इस शीर्प॑क में नहीं 
धरी जाती | टेक्स जायदाद के “उचित वार्पिक मूल्य” * पर देनी पड़ती 
है। वह जायदाद के मालिक पर लगाई जाती है। 

जायदाद के उस हिस्से के वार्षिक भूल्य पर टेफ्स नहीं लगायी 
जायगी जो हिस्सा एसेसी अपने कारवार, पेशे था रोजगार के निमित्त 
काम मे छायगा केवल शर्त इतनी ही है कि यह कारवार, पेशा या 
रोजगार ऐसा दोना चाहिए जिसके नफे पर टेक्स छागू हो सके। इस 
संशोधित कानून के पहके नफे पर टैक्स छय सके या नहीं कारवारादि 
के प्रयोजन के लिए उपयोग में छाए जाते हुए हिस्से के वार्पिक 
मूल्य पर टेक्स नहीं धरा जाता था परन्तु अब उपरोक्त शर्त जोड़ दी 
गई है। 

जायदाद के वार्पिक मुल्य में से निम्नल्ेखित अछाउऐंस वाद दे 
दिए जायंगेः-- 

(१) जब जायदाद मालिक के उपयोग में (अधिकार मे ) 
होगी तो मरम्मत खर्च के लिए एक ऐसी रकम जो वार्पिक मूल्य के 
छठे भाग के वरावर होगी; 

यदि जायदाद किसी को भाड़े पर दी हुई होगी और उसका मर- 
स्‍्मत खर्च जायदाद-- मालिक के जिम्मे होगा तो उस हालत मे भी 
उपरोक्त रकम मरम्मत खर्च के बतौर बाद दे दी जायगी' । 

(२) यदि मरम्मत खचच किरायेदार के जिसमे होगा तो वार्षिक 
मूल्य में और किराये में जो फर्क होगा उतनी रकम बाद दे दी जायगी 


१--..इसके अर्थ के लिए देखिये आगे उपधारा (२) ४० ३१-३९ 


पैरा९] इन्कम-टक्स कानून [२९ 


परन्तु इस प्रकार वाद दी जाने वाली रकम किसी भी हाछत मे वार्षिक 
मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होगी । , 
(३ ) जायदाद को क्षति या नष्ट होने की जोखिम से बचाने 
के लिए बेची गई बीमा का वार्पिक प्रीमियम | 
(४ ) यदि जायदाद गिरवी रखी हुई होगी या उस पर 

अन्य कोई केपिटछ चाजे होगा तो गिरवी या चार्ज की रकम का 
ब्याज, 

यदि जायदाद पर किसी ऐसे वापिक चाज की छाग होगी जो 
कि केपिटढ चाज नहीं है तो उस चार्ज की रकम, 

यदि जायदाद किराए की जमीन पर होगी तो उस जमीन का 
किराया, और 

यदि जायदाद उधार छिए हुए रुपयों से खरीदी गई, चनाई गई, 
मरम्मत की गई, सुधारी गई था फिर से घनाई गई होगी तो इन रुपयों 
का ब्याज | 

सशोधन के पूर्व जायदाद पर किसी प्रकार का केपिटल चार्ज 
होता तो चार्ज की रकम का ब्याज बाद दे दिया जाता था चाहे 
उधार लिया हुआ रुपया खानगी उद्देश्यों से ही लिया गया द्यो, उसी 
प्रकार जायदाद खरीदने के लिए जो रुपये उघार लिए जाते थे उनका 
व्याज भी वाद दे दिया जाता था चाहे जायदाद पर कोई चार्ज न 
हो, अब सशोधन के अनुसार यदि जायदाद पर कोई वार्पिक चार्ज 
होगा और यदि ऐसा चार्ज केपिटल चार्ज नहीं होगा तो वह भी 
बाद दे दिया जायगा। तथा रुपये जायदाद खरीदने के लिए नहीं 
परन्तु जायदांद बनाने के लिए, या उसे मरम्मत करने, सुधारने या 
फिर से बनाने के छिए उधार लिए गये होंगे तो भी उनका व्याज 
बाद दे दिया जायगा। 

( गिरवी रखने में जायदाद के प्रति किसी दूसरे का हक कर 
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दिया जाता है-परन्तु चार्ज में जायदाद सम्बन्धी हकों को 
हस्तान्तरित नहीं किया जाता । “चार्ज! छागू करनेबाला केवल यह 
कहता कि अमुक फण्ड मे से वह अमुक कर्ज चुकायगा। जब कि 
दोनों ओर के पक्षों के कार्यो से या कानून के बल से किसी एक व्यक्ति 
की जायदाद दूसरे किसी को रुपये देने के छिए जमानत बना दी 
जाती है परल्तु रेहन नहीं रखी जाती तो इस दूसरे व्यक्ति का उस 
जायदाद के प्रति एक चार्ज कहकायगा | इस तरह का चार्ज कोर्ट 
के हुफ्स से या वसीयतनामे द्वारा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप ;-- 
यदि कोर्ट की डिग्री के अनुसार किसी हिल्दू को अपनी पैतृक 
जायदाद मे से कोई रकम किसीको निर्वाह के खच्च के रूप में देनी 
पड़ती हो तो यह रक्रम वार्पिक मूल्य मे से बाद दे दी जायगी।) 
यदि व्याज या चार्ज की रकम बृटिश भारत के बाहर देनी होगी 
तो उसी द्वालत में उस पर टेक्स नहीं छोगी जब कि 
(क ) धारा १८ के अनुसार टेक्स दे दिया गया होगा था 
काट लिया गया होगा, या 
(ख ) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेण्ट होगा जो कि धारा 
४३ के अनुसार ऐसे व्याज या चाज पर टेक्स देने के लिए जिस्मेवार 
घनाया जा सकेगा | 
यदि यह व्याज ऐसे उधार पर होगा जो कि ता० १ भप्रेल, श्य 
के पहले साव॑जनिक चन्दे के लिए निकाछा गया होगा तो बृटिश 
भारत के बाहर देने पर भी और उपरोक्त दोनों शर्तों के पूरा 
न होने पर भी वह बाद दे दिया जायगा | 
(४ ) जायदाद के सम्बन्ध में माल्युजारी की जो रकम 
दी जायगी। 
(६ ) भाडा अदा करने के खचों के बाबत में उतनी रकम तक 
जितनी कि कानून द्वारा निश्चित की हुई होगी। इस सम्बन्ध में यह 
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नियम किया हुआ है कि वार्पिक मूल्य के छ' प्रतिशत से अधिक खर्च 
बाद नहीं दिया जायगा । किराया वसूल करने में जो खर्च होगा उसकी 
सबूत देनी द्ोगी | वास्तव मे जितना खर्च हुआ होगा उतना वाढ दे 
दिया जायगा परन्तु यदि ऐसा खर्च नियत प्रतिशत से अधिक दोगा 
तो जितना अधिक होगा उतना बाद नहद्ीीं दिया जायगा। 

परन्तु किराया अदा करने के लिये यदि कानन्ती कारंबाह्दी की गई 
होगी तो वह खर्चा भी बाद मिल सकेगा। 

(के ) फेवर पक्के कानूनी खर्च ही वाद दिए जायंगे, 

( ख्र॒) जो खर्च मिला होगा, उसको बाद देकर जो वास्त- 
विक खर्चा हुआ होगा वह उसी वर्ष मे बाद सिल सकेगा जिस वर्ष मे 
ढिक्री हुईं होगी । 

( ग) इन कामूनी ख्चों को लेकर सब अदाई खच ६ 
प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। 

( ७ ) अगर जायंदाद समूची या उसका कोई हिस्सा किसी 
समय के लिए खाली रद्देगा तो जायदाद के वार्षिक मूल्य मे से उपरोक्त 
खर्चे बाद दे देने के धाद जो रकम रहेगी उसमे से उतनी रकम और 
बाद दे दी जायगी जो कि खाली रहने के समय के हिसाव से होगी। 

संशोधन के पहले ऐसा कानून था कि उपरोक्त कुछ अलाउएल्सों की 
जोड वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं होने दी जाती थी परन्तु नए सशोधन 
के अनुसार अब यह वात नहीं रही । अब ये सव अछाउएस मिलकर 
यदि वार्षिक मूल्य से अधिक होंगे तो जायदाद के शीप॑क मे नुकसान 
हुआ सममा जायगा और धारा २४ के अनुसार अन्य शीर्प॑कों की 
आमदनी मे से चाद छिया जा सकेगा | 

(२) इस धारा के प्रयोजनके लिए उचित वारपिक मूल्यका अर्थ 
उस रकम से है जिस पर कि जायदाद सालढ-साल के हिए किराये पर 
उठ जाने की उचित रूप से आशा कीजा सके। परन्तु जब जाय- 
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दाद अपने रहने के किए जायदाद-मालछिक के कब्जे में होगी तो 
वार्पिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा | 

(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन भलुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो 
टेबस लगाया जायगा वह उन मलुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
समम कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढंग पर कंती जायगी, उसके दस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा | 

+-धारा४ ६ 


("० ) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ 


१०--(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या छाभ 
होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता दै। ऐसी आय पर कारबार 
आदि चढाने वाछे को टेफ्स देना होता दै। 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूत करते समय निम्न- 
लिखित अछाउन्स ( खर्चे ) बाद दे दिये जाते हैः-- 

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
जाता हो उसका भाड़ा । यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी हारा 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता द्ोगा तो अछाउल्स उतना 
बाद्‌ दिया जायगा जितना कि इल्कम टेफ्स आफिसर इस प्रकार बर्ते 
जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा | 

(ख) मकान मरम्मत का खर्च। अगर एसेसी भाडेती दो 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिसमे लिया हो तो मरम्मत के 
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लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी भाग एसेसी हारा रहने के मकान के वतौर व्यवद्वार मे 
छाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का 
खर्च कम कर दिया जायगा। 

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार छी 
गयी होगी तो उसके विपय मे दिया हुआ व्याज | परन्तु थदि ब्याज 
ऐसा दोगा जिस पर कि टेफ्स छगती हो और वह बृटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर घारा १८ के अछुसार टेक्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेन्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस ब्याज पर टेक्‍्स लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे छघार (,०७/) के बारे में होगा जो 
कि ता० १ अप्रछत, ३८ के पहिले सार्वजनिक चल्दे के लिए निकाला 
गया होगा तो दृटिश भारत के वाहर देने पर भी वह वाद दे दिया 
जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते छागू नहीं होंगी। यदि व्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया द्वोगा तो वह बाद नहीं दिया 
जायगा | 

बार वार दिये जाने वाले चन्दे (ह७७॥ए778 5॥08००९[१४0॥98), 
जो ग्वीकृत स्युच्युअछ वेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 
चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई 
पूजी समझी जायगी और उनका ध्याज चौद दे दिया जायगा | 

(घ) कारवार आदि के प्रयोजन फे लिए व्यवद्दार मे 
आती हुई इमारतों, कछों, प्लेल्ट ( 9876 ),' सामान ( [प्राएा॥06 ); 


१---प्लेन्ट' में, गाढ़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चौरे फाढ़े के सामान-- 
जो कि कारवार आदि के अयोजन के लिये खरीदे गये हो, सामिल हैं।--उपयारा ५ 
५ 
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साल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति द्वोने या नष्ठ होने की जोखिम 
से बचाने के लिए बेची गई बीसा का प्रीमियम । उदाहरण स्वरूप 
चोरी, डकेती, आग आदि से द्ोनेबाले नुकशान से बचाने के लिए 
कराई हुई बीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा। परन्तु वाजार की 
गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान 
से बचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम वाद 
नहीं दिया जायगा | 

(ड) इमारतों, कछें, प्लेल्ट या सामान की चाह मर- 
स्मत ( 0077०७॥॥ ०७७४ ) के बतौर खच की हुई रकम। चालू 
मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था 
में रखने के लिये, साधारण ढग से हुई दूट-फूट के कारण जो मरम्मत 
जरूरी हो और जो अपेक्षाकुतत थोडे समय जैसे दो या तीन वर्षो 
में एकबार--के अन्तर से पुनः पुनः करानी पड़ती हो । इसमें मामूली 
( 70770 ) परिवर्तन या सुधार भी सामिल है । 

मरम्मत क्या है यह वस्तुस्थिति पर निर्भर करती है। किसी 
समूची चीज के एक भाग या अज्छः विशेष को, वह जिस अवस्था में 
था उस अवस्था में छाना या उसको रद्दोबदक करना, मरम्मत के 
अन्द्र आता दे परन्तु समूची चीज को फिर से बनाना मरम्मत 
नहीं दै। उदाहरण स्वरूप छठ की पुरानी टालियों की जगह नई 
टालियाँ छगा देना मरस्मत है परल्तु यदि समूची छत को तोड़ कर 
नई छत की जाय तो वह मरम्मत नही होगी । 

(व) किसी कारबार, पेशे या रोजगार में काम मे छाई 
जाती हुई मशीनें, इमारते आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति होंगी तो 
उनके सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशत के हिसाव से घिसाई की रकम | 
पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असछी कीमत के प्रतिशत 
से दी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अनुसार वह “वट कर 
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बची हुई!, (ज्ञा8॥ 06007 ) कीमत पर कसी जायगी'। 
घट कर बची हुई कीसत' का साधारणव अर्थ उस कीमत से है जो 
कि असली कीमत मे से पूर्व में घिसाई के बारे मे जो रकमे वाढ दी 


जा चुकी है उनको वाद देने पर रहती है' । 
१--.इन दोनों पद्धतियों के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 
खरीद कौमत घटरर घची हुई 
का तरीका कीमत का तरीका 
वर्व ), मूल लागत १०,०००) २०९ घटकर. १००००) 
अलाउस १५३ कीमत १५००) बची हुईं २,०००) 
पर कीमत पर 
वर्ष २, घटकर बची हुई कीमत 4,५००) मर ८,०००) 
१५०४९ क्षौमत पर १,५००) १,६००) 
घर्ष ३, ७,०१०) ६,४००) 
१५९९ कोमत पर १,५००) १,२८०) 
वर्ष ४; ५)५००) स्त् 
१५८ कौमत पर १५० ८२४) 
वर्ष ५, घट कर वची हुईं. ४,०००) ३२९६) 
कौमत 





२--एक्ट की धारा १० की उपधघारा ५ में इसका खुलासा इस प्रकार 
किया है -- 

(१) अगर मशीन आदि (88868) गत वर्ष ( 009ए7078 #687 ) मे 
खरीदी गई होंगी तो उनकी खरीद कीमत ही 'धट कर बची हुईं कीमत! 
( जाता 0097 ए०७ ) समझी जायगी। 

(२) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने 
के बाद खरीदी गईं हाँगी तो घंट कर बची हुईं कीमत वह समझी जायगी 
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परन्तु-- 
(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १, 
अप्रे १६४० के पहले व्यवहार में नहीं आयगा | 
(२) घिसाई खर्च उसी हालत में बाद दिया जायगा जब कि 
निर्दिप्ट (?/७४०/१)९१) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे। 
(३) यदि किसी वर्ष में घिसाई सम्बन्धी अछाउस, भुनाफा 
या छाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा 
तो बह अगले वर्ष के अछाउस के साथ जोड़ दिया जायगा और 
उसका अह्छ साना जायगा या उस वर्ष का अलाउंस सममा जायगा। 
आगे के वर्षो में भी ऐसा ही होता रहेगा | 
(४) इस तरह जो रकमें मुजरा मिलेंगी उन सब की मोट जोड़ 
इमारत आदि की असली छागत कीमत से किसी भी हालत में बेसी 
नहीं होगी । 
जो कि असलो लागत में से इस घाराके अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को 
बाद देने के बाद रहेगी ॥, 
(३) अगर खरीद नए कानून के जारी होने से पहले की होगी तो रिटन 
_ ठाउन (४४६७४ 0097) कीमत खरीद लागत में से पुराने कानून के दर से 
हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की वाद देकर जो रकम रहेगी वह 
सममभी जावेगी । 
बशर्तें कि जहां धारा २६ की उपधारा २ के अपवाद ([0/0750) लागू 
, होंगे वहाँ 'क्वाज (१) (९२ », (३ ) में जो करदाता के छिए खरीद कीमत 
होगी वहीं उस काखवार आओद के उत्तराधिकारी के लिए भी खरीद कौमत 
होगी । बरतें कि घिसाई का वह अलाउन्स से या उसका कोई हिस्सा जो कि 
ता० १ अप्रेछ, ३९ के पहले खर्म हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि उस 
वर्ष में टैक्स लगाने योग्य नफा या लाभ न होने से या कम होने से बाद नहों 
दया जा सकता था, खरीद दाम में से वाद नहीं दिया जायगा | 
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(छ) यदि कोई मशीन या प्छेंट पुराने ढग का दोने के 
कारण था रही हो जाने के कारण विक्री कर दिया गया होगा या हटा 
दिया गया होगा तो “घट कर बची हुई कौमत' ( ए॥९0 तेठएशा 
५४]॥० ) और इस प्रकार विक्री से या स्क्रेप से सिली कीमत मे जो 
फके होगा उतना घाद दिया जायगा | चशर्त्ते कि ऐसेसी की वहियों 
में यह फर्क की रकम वास्तव मे (8०(०४)|५) झुगता ढी गई होगी। 
यदि विक्नी से प्राप्त मूल्य या स्क्रेप ( रद्दी ) की कीमत “घट कर बची 
कीमत' से अधिक उठेगी तो ढोनों का फक उस गत चर्ष के नफे में 
सुमार कर लिया जायगा जिसमे कि रद्दी सशीन बेची गई है | 

(ज) कारवार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि 
कोई पशु काम में छाया जाता दो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के 
लिए उक्त कास के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली छागत 
कीमत तथा उस पशु की छाश से या पशु की विक्की से यदि कोई 
रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क वाद दिया जायगा । परल्तु यदि पशु 
कारवार के स्टोक के रूप में होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं 
मिलेगी | 

(र) इमारत के उस हिस्से के बारे मे दी हुई मालगुआारी, 
स्थानीय कर ( [/0०४। 7४५९४ ) या स्युनिसीपेलिटी के टेफ्सों की 
रकम जो कि कारार आदि के प्रयोजन के छिए वर्ता जाता है। 
इसके अपवाद के लिए देखिये आगे --४ (१) 

(मु) कोई रकम जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेवाओ 
के छिए बोनस या कमीशन के रूप मे दी गयी दो, और जब कि 
उसको यह रकम बोनस या कमीशन के सिच्ा अन्य रूप में अर्थात्‌ 
नफे या डिबिडेन्ट के रूप में नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस 
ओर कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्तियोँ से उचित होनी 
चादियेः- 
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(१) नौकरी की श्तों की दृष्टि से, 
(२) कारबार, पेशे या रोजगार के उस साल के नफे 
की दृष्टि से, तथा 
(३) इस प्रकार के कारबार, पेरो आदि में प्रचलित 
प्रथा की दृष्टि से | 
(त) अगर टैक्स देनेवाछा हिसाव नगद पद्धति से रखेगा 
तो उसको उस के के सम्बन्ध में जिसको उगाही संदेहजनक है 
(380 गत 00४0४णं 06७६४ ) कोई रकम मुजरा नहीं दी जावेगी। 
परन्तु अगर एप्ेसी के वही खाते नगद पद्धति पर नहीं रखे जाते 
होंगे तो इसके सम्बन्ध में जितने रुपये एसेसी के पांवने 
होंगे उनमे से उतनी रफ॒म बाद दे दी जायगी जितनी कि अप्राप्य 
हो गई होगी। परन्तु एस्ेसी की बहियों में जितनी रकम अप्राप्य 
समम कर भुगताई गई होगी उससे अधिक रकम बाद नहीं दी 
जायगी । यदि एत्तेसी के बैंकिंग या रुपया उधार देने का ( व्याज का ) 
कारवार होगा तो कारबार के साधारण व्यवहार से उधार दिए 
रुपयों के वाबत में उपरोक्त तरीके से हो डूच की रकम बाद दी 
जायगी | 
परन्तु यदि इस प्रकार डूबे हुए रुपयों मे से बाद में जो रकम 
अदा द्वोगी व यदि डूब को समृचरी तथा डूबत के सम्बन्ध मे उपरोक्त 
प्रकार से मुजरा दी हुई रकम के फऊके से अधिक होगी, तो जितनी 
रकम अधिक होगी वह उस साछ का नफा सममी जायगी जिसमें 
कि बह अदा होगी ओर यदि कम होगी तो कमी उस साल का 
कारबारी खच सप्रकी जायगी । 
(थ) कोई भी खर्च जो कि सम्यूणतः और केवल मात्र 
कारबार, पैरो या रोजगार के प्रयोजनों के छिए किया गया होगा। 
उदाहरण स्वरूप कर्मचारियों की वेतन, मजदूरों की जूरीम, छपाई, 
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स्टेशनरी, ढाक व तार खर्चे, यात्रा खच, कमीशन, कचहरी ख़चच, वद्टा, 
विज्ञापन खच॑ आदि बाद मिल सकेंगे। 

(३) यदि कोई मकान, मशीन, प्लेंट या सामान, जिसके 
बारे मे उपधारा (२) के कछाज घ, ड, च, छ, के अनुसार अलाउल्स 
हेना है, सम्पूर्णत. कारबार आदि के ही व्यवहार मे नहीं आता तो 
अछाउन्स उस रकम के उचित अनुपात से द्ोगा जो कि यदि सकान 
आदि सम्पूर्णतः कारवार आदि के प्रयोजन के लिए काम में लाए 
जाते तो वाद मिलता | 

(४) निम्नलिखित रकमे वाद नही दी जायेगी :-- 

(१) कोई रकम जो कि नफे के आधार पर सेस, रेट था 
टैक्स के रूप मे दी गई होगी 
न (२) कोई बेतन की रकस, जिस पर कि बृटिश भारत मे 
टेक्स छगता हो, यदि बृटिश भारत के बाहर दी गई होगी और उसमे 
से टेक्‍्स नही काटा होगा या जमा ढिया होगा तो वह बाद नहीं दी 
जलायगी। 

(३) ऐसी रकम जो कि फर्म ने व्याज, वेतन, कमीशन 
या पारिश्रमिक के वतौर फर्म के किसी सामेढार को दी होगी, 

(४) वेतन-भोगियो ( ॥एणए)०ए०७४ ) के छाभ के लिए 
स्थापित प्रोविडेण्ट फण्ड या अन्य किसी फण्ड में जो रकम दी 
जायगी 

उस द्वाव मे जब कि मालिक ने इस बात का पूरा वल्दोवस्त 
कर दिया होगा कि इस फण्ड मे से ऐसी कोई भी रकम, जिस पर कि 
वेतन के शीर्षक के अन्तर टेक्‍्स छगता है, देते समय उसमे से टैक्स 
काट लिया जाय गा तो ऐसी रकम भी मुजरा मिल सकेगी। 

(४) यदि कोई भी तिजारत मे या पेशे में छगी हुई या ऐसी ही 
सस्था जो कि मूल्य ढेकर अपने सदस्यों को खास सेवाएँ देती हैँ और 
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यह निश्चित है कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले मे है तो वे इस धारा 
के अनुसार उन सेवाओं के विपय में कारबार करनेवाली सममी 
जावेंगी ओर इन सेवाओं के मुनाफे या छाम पर टेक्स छागू होगा। 

( ६) बीमा कम्पनियों की आय की कूँत खास तरीकों से 
होती है और टेफ्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पेरा ८६, 
१० ११ और १८ के विधान वीमा कम्पनियों के प्रति छागू नहीं 
पड़ुते। उनके प्रति छागू पड़ने वाड़े खास नियम इनकम टेक्‍्स एक के 
सिडयूल में दिए हुए है । 

“धारा १० 


६-अन्य जारियों से आय 


११--१) कोई सी आमदनी, मुनाफा या छाभ जो ऊपर बताए हुए 
किसी शीपक के अन्तर नहीं आता--बह इस शीर्षक के अन्तर गिना 
जायगा। यदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी, 
मुनाफा या लाभ, ऐसा होगा जो कि “'छुछ आमदनी” में जोड़ा जा 
सके तो उस पर टेक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप क्रिसी ऐसी 
जमीन, जो कि किसी मकान या इसारत के साथ नहीं छगी हुई है, 
उसकी उचित वार्पिक कीमत पर इस शीर्षक के अनुसार टेफ्स लिया 
जायगा | 

(२) इस शीरपक के नीचे कितनी आय हुई है यह्‌ निश्चित करते 
समय निम्नलिखित खर्च बाद दे दिए जाय॑ंगेः-- 
(क) ऐसे खचे जो कि पूजी के व्यय (0वछाशिं ७एश- 
0४7/७) के ढंग के न होंगे तथा 
(ख) केवछ आमदनी आदि उपाजन करने के लिए किए 
गये होंगे । 
परन्तु निम्न लिखित खर्च बाद नहीं दिए जायंगे। 
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(क) एसेसी का घरू (?0 ०॥४॥)) खचं, 
(ख) ब्ृटिश भारत के बाहर दिये हुए ब्याज की रकम, 
परन्तु यह ब्याज निम्न लिखित अवस्थाओ में बाद दे दिया,जायगा | 
(१) यदि बह ता० १ अप्रेलल, ३८ के पहिले 
निकाले हुए कोई सार्वजनिक छोन सम्बन्धी व्याज होगा । 
(२) यदि ब्याज की रकम में से धारा १८ के 
अनुसार व्याज काट लिया गया होगा-या दे दिया गया होगा। 
(ग) बृटिश भारत के वाद्दर दी हुई ऐसी रकम जिस 
पर कि वृटिश भारत में आमदनियों के शीपंक के नीचे टैक्स लगती है। 
यह रकम भी उस हालत में वाद दे दी जायगी जब कि धारा १८ 
के अनुसार टेक्स काट ली गई या दे दी गई होगी | 
(३) अगर प्छैन्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए 
हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने 
होने पर विक्री करने आदि के सम्बन्ध में उसी प्रकार से अछाउन्स 
मिलेगा जिस तरह कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हें व्यच- 
द्वार मे छाने से इनके सस्वन्ध में पूर्व भ ठिखाए अनुसार मिलता है। 
देखो प्र४ ३३ (4)--३७ (छ) 
--धारा ११ 
७--मैने/जैंग एजेंसी की क्रमीशन 
१२--(१)कभी-कभी ऐसा होता ६ कि भेनेजिंग ण्जेन्टो'् को 
अपनी कमीशन का अम्ुुक अश दूसरे छोगों को देना पडता है। इस 
१--मैनेजिंग एजेट उस शख्स को कहते हैं जो किसी कम्पनो के साथ हुए 
इकरारनामे के अनुसार कम्पनी के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का हकदार है । 
यह व्यवस्था कम्पनी के डाइरेक्टरों कौ अवीनता में और इफरासनामे को शर्तों के 
के की जाती हे। कोई व्यक्ति, फर्म था कम्पनी मैनेजिंग एजेन्ट हो 
सक्रता है । 
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प्रकार दिया हुआ अंश निम्नलिखित शर्ते पूरी होने पर कमीशन मे से 
बाद दे दिया जायगा :-- 

(१) कमीशन का अश जिसको या जिनको दिया जाय उसके 
या उनके और मेनेजिंग एजेन्ट के वीच इकरारनामा होना चाहिए। 
यह इकरारनामा समुचित बदले ( ०0०४067४४09 ) के आधार पर 
होना चाहिए 

(२) मेनेजिंग एजेल्ट इस इकरारनामे के अनुसार कमीशन 
का अंश उस था उन पार्टियों को देने के लिए वाध्य हो । 

(३) मैनेजिंग एजेल्ट और उस पार्टी था पार्टियों को मिल 
कर एक घोपणा ( ॥)९०४७7/४४॥०७ ) पेश करनी होगी जिसमें यह 
दिखाना होगा कि कमीशन का परस्पर में किस हिसाव से वेंटवारा 
होता है । 

(४) इस घोषणा में जो कुछ लिखा होगा उसकी सत्यता के 
सम्बन्ध मे इल्कम टेक्स ऑफिसर के सम्मुख सल्तोषजनक सबूत 
देना होगा। 

इन शर्तों के पूरा होने पर मैनेजिंग एजेल्ट, और तीसरी पार्टी या 
पार्टियों को अपने-अपने अश के सम्बन्ध में ही टेक्स देने के लिए 
दायक होना पढ़ेगा। 

(२) उपरोक्त शर्तों के पूरा न होने पर कमीशन का जो अश 
दूसरों को दिया गया होगा वह बाद नहीं दिया जायगा और मैनेजिंग 
एजेन्ट को पूरी कमीशन पर टेक्स देना होगा | 

>-घारा : १२-ए 


८--ह्षिताव रखने की पद्धाति 


१३-इल्‍्कम टैक्स एक में हिसाव रखने की कोई पद्धति का निर्देश 
नहीं है । एसेसी जिस पद्धति को पसन्द करे और सुविधाजनक समझे 
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उस पद्धति के अनुसार अपने घही-खाते रख सकता है। परन्तु एक 
बार किसी पद्धति को चून लेने पर नियमित रूप से उसी पद्धति से 
वद्दी-खाते रखने होंगे तथा पद्धति चाहे वह कोई दो ऐसी होनी 
चाहिए कि जिससे एसेसी के छाम-ठुकशान की पूरी-पूरी छूत हो 
सफ्रे। एसेसी नियमित रूप से जिस पद्धति के अनुसार हिसाव 
रखेगा उसी पद्धति से कारवार, पेशे था रोजगार या अन्य जरियों से 
होनेवाली उसकी आय की कूत की जायगी। 

यदि एसेसी ने किसी खास पद्धति को नियमित रूप से नहीं 
अपनाया द्वोगा था ऐसी पद्धति को अपनाया दोगा जिससे कि इनकम 
टेक्स ऑफिसर की राय मे आय की ठीक-ठीक करत नहीं होती तो 
उस हालत मे इल्कम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह 


आमदनी की उस आधार और उस तरह से छूँत करे जेसा कि वह 
ठीक सममके । 


हिसाव रखने की पद्धतियाँ मुख्य रूप से ढो तरह की हे-(१) 
नगढ पद्धति इस पद्धति मे जो रकमे वास्तव मे मिलती हैं या दी जाती 
है वे ही लिखी जाती है, जेसे दी रुपया मिलता है या खचे किया जाता 
है बेसे ही जमा कर लिया या खर्च लिख दिया जाता है। प्राय' कार- 
बारी खाते इस पद्धति से नहीं रखे जाते। पूरे नफे नुकसान की कृत 
करने के लिये आरम्सिक और शेप के स्टाक को हिसाव मे लेना पडता 
है। (२) व्यापारिक पद्धति' इस पद्धति मे नके झुकशान का खाता 
भर्थात्‌ वट्टा खाता रकखा जाता है और आरम्भिक तथा अन्तिम 
स्टाक की कीमत को धरकर नफा-पुकशान निकाछा जाता है। इस 
पद्धति फे अनुसार जब रुपये मिलते हे या द्ए जाते हैं उस तारीख के 
दिन वे नहीं लिखे जाते परन्तु जिस ढिन खरीद-विक्री द्दोती दे उसी दिन 
जमा-ख्च कर ढिया जाता है। रुपये के टेन-ठेन की तारीख के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरण स्वरूप जब मार वेचा 
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जाता है तो उसी समय माल खाते मार की कीमत जमा कर ही 
जाती है, भले ही रुपये उस समय न सिल्े हों, उसी तरह से जब माल 
खरीदा जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर 
माल खाते नामे लिख दिये जाते है। एसेसी जिस पद्धति को चनेगा 
उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाव रखना पड़ेंगा। अमुक आय या 
अमुक खर्च किस वर्ष का नफा है या व्यय है यह बहुत कुछ हिसाव 
रखने की पद्धति पर निर्भर कोगा। तथा अमुक खर्च बाद दिया जाय 
या नहीं यह भी इसी द्ात पर निर्भर करेगा | 

बहुत से खर्च ऐसे है जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाब 
रखने के कारण उठता है | नगद्‌ पद्धति से हिसाब रखने पर उन्हे बाद 
देने का प्रश्न ही नहीं उठता | उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाब 
रखने पर 'बेड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा । जैसा कि ऊपर 
दिखाया है व्यापारिक पद्धति से हिसाअ रखने पर ज्यों ही माल बिक्री 
होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले द्वी वह उस समय 
न मिले। इस तरह मार की बिक्री से जो नफा होगा वह 
बहियों में मार बिक्री होते ही आ जाता है। यह संभव है कि इस 
प्रकार उधार बेचे हुए माठ की कीसत कभी अदा ही न हो, इसलिए 
यह जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जाय तो वह वहियों में 
गलत बाकी बोल कर भुगता दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस 
बर्ष शुगताए जायंगे उस वर्ष उनको नफे मे से बाद दे दिया जायगा। 

ऊपर में जो कुछ कहा गया है उससे यह नहीं सममना चाहिए 
कि कोई एसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल नहीं सकता | 
वह अपनी पुरानी नियमित पद्धति को एक नह नियमित पद्धति शुरू 
करने के लिए छोड़ सकता दै परन्तु केवछ थोड़े समय के लिए नई 
पद्धति को काम में छाने के लिए नहीं छोड़ सकता । 

इनकम टेफ्स ऑफिसर को इस बात की खातिरी दिला कर कि 
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इस प्रकार कर वह किसी तरद से टेक्स को नहीं टाछ रहा है, वह 
अपनी पद्धति को उप्तकी रजा से वदल सकता है। 
--धारा ' १३ 
€-आप्र उूटें 

१४०-(१) एसेसी को उस रकृप्त पर टेक्स नहीं ढेना होगा जो 
कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तोर पर पाता है | 

जो रकम मिली है वह इनकम टेफ्स से बरी है--यह दिखाने का 
जिम्मा एमेसी का है। उसे यह दिखाना होगा क्रि (५) बह हिल्दू 
अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है बह उस 
आमदनी मे से मिली है जिस में उसका हक है अर्थात वह परिवार 
की सम्मिलित आय में से मिली है। 

इल्कम टेस्स एक के दिए हिन्दू अविभक्त परिवार का स्वतन्त्र 
व्यक्तिय माना गया है। जिस तरह एक व्यक्ति पर टेक्स छगती दे उसी 
तरह से हिन्दू सयुक्त परिवार की छुछ आय पर भी टेक्स छगती है। जब 
परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुछ आमदनी के सम्बन्ध में 
टेफ्स छूगाई जाती है तो परिवार से उन्हे जो आमदनी मिली हो वह 
हिसाव मे नहीं छी जाती। यदि परिवार की आमदनी २०००) से 
कम होने से उस पर कोई टेक्स नहीं लगाई गई होगी तो भी बह 
सदस्यों के हयथ मे आने पर ज्स पर टेफ्स नहीं छगाई जायगी। इस 
तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ में उस आमदनी को 
टेफ्स छगने से बचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार के 
हाथ मे टेक्स छगती, चादे वास्तव में उस पर टेक्स लगी हो या नहीं। 

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए। वह अपने पति के 
अधिभक्त परिवार की सदस्यथा है। परिवार से परवरिश के लिए 
उसे जो. रकम मिलेगी उस पर टैक्स नहीं छोगी। उसी तरह निर्वाह 


४६ ] इल्फम-टैकक्‍्स कानून [ पैरा १४ 


के लिए दिए जाने वाले रुपये वाकी पड़ जायेंगे तो जब वे मिलेंगे वो 
उन पर भी टेक्स नहीं छगेगी। 

अब एक पिता को लीजिए। उसका छड़का अपने सनाना की 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी दोता है और उसमें से उसे ( पिता को ) 
बाषिक अछाउस देता है। पिता को इस प्रकार जो रकम मिलेगी 
उस पर उसे टेक्स देनी दोगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे 
अछाउंस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है। 

(२)--(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का सामेदार होगा तो उसके 
हिस्से की आय की कूँत इस प्रकार की जायगी :-- 

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, व्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक 
गत बर्ष में मिला होगा उसके साथ फर्म के नफे की पाती जोड़ 
दी जायगी और घाटा होगा तो वह पांती बाद दे दी जायगी। 

यदि फर्म अनरजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के 
किसी भाग पर टेक्स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर 
हिस्सेदारों को टेक्स नहीं देना होगा | 

(बी ) एसेसी यदि संयुक्त हिल्दू परिवार, कम्पनी, या फर्म 

के सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य द्योगा तो उसे 
उस रकम पर टेक्स नहीं देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने 
का हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टेक्स दे दिया गया 
होगा । 

यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (ए)-(२) (बी की 
रकमों पर टेक्स नही छोगी तो भी वे एपेसी की कुछ आमदनी में,टेक्स 
विपयक उसके दायित्त्व को जानने के लिए तथा टेक्स किस दर से 
छागू पड़ेगा यह जानने के लिए जोड़ी जायगी। 

-धारा : १४ 
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?५-मौविन वा के सम्बन्ध में छूट 


१६-८१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन बीमा 
के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टेक्‍्स 
नहीं देना होगा, 

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो 
कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विपय मे 
आगे मिलनेवाले वार्षिक बजीफे ( ॥0७(४१९४१ &गशणाए ) के क्न्ट्े क 
के सम्बन्ध में दिया होगा और 

(ग) न उस रकम पर टेक्स छोगा जो कि चन्दे के 
रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड में दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट 
फण्ड एक, सन्‌ १६२४ का छागू हो | 


(२) यदि एसेसी हिन्दू अधिभक्त परिवार होगा तो (१) 
उस संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यो, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की ख्रियो 
की जीवन बीमा कराने के सस्वन्ध मे जो रकम दी गई होगी बह 
टेक्स से बरी रहेगी 


(३) (क) जो रकमे न० (१) और (२) के अनुसार टैक्स से 
बरी हैं उनकी जोड, (ख) नौकरी की शर्तों के अनुसार सम्राट्‌ द्वारा 
चंधे हुए हट तक तन्ख्वाद मे से काटी गई कोई रकम जो कि हिफ 
एनहूटी या एसेसी के बच्चो और स्त्री के निर्वाह की दृष्टि से काटी गई 
दोगी, तथा (ग) स्वीहृत प्रोबिड़ेणट फण्ड मे नौकर मे अपने खाते 
मे जो बघे हुए ह॒द तक चल्दा दिया होगा--इन सब की जोड़ एसेसी 
की कुल आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थात्‌ सब 
प्रीमियम मिल्य कर कुछ आमदनी के छठे भाग तक ही टैक्स से बे 
रहेंगे। 
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परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुछ प्रीमियमों के सम्बन्ध 
में अधिक-से-अधिक रु० ६॥०००) तक बाद मिल सकेंगे और 
एसेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अभिक-से-अधिक ₹० १२,०००) 
तक ही बाद मिल सकेगा | 

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियर्मों की सीमा कुछ आमदनी की छठांश 
थी परल्तु ६,०००) और १२,०००) की कोई हद न थी । अब व्यक्ति और 
संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) या १२,०००) 
तक ही प्रीमियम के बारे में बाद मिल सकेंगे चाहे कुछ आमदनी 
के ३ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रखना 
चाहिए कि टेक्स देने के दायित्व को मालूम करने तथा टेक्स के रेट 
को मालूम करने के छिए, इस प्रकार बरी की हुई रकमें कुछ आमदनी 
में जोड़ी जायगी और फिर उनपर एवरेज ( गढ पड़ता ) दर से टेवस 
वापिस ( 8०४7४ ) दे दिया जायगा। 

+धाराः १६४ 


१ ९-जुठ आय की कूँत करने में जो आएँ वाद दे दौ जाती 
या अलग रक्‍खी जाती है 


१६--(१) किसी एसेसी की कुछ आमदनी भालृम करने के लिए 
निम्नलिखित रकमे उसमें जोड़ दी जायंगी :-- 
(४)-(१) वह रकम जो कि सम्राद्‌ हरा या उसकी ओर 
से, किसी व्यक्ति को वेतन देते समय, नौकरी की शर्तों के अनुसार . 
इस उद्देश्य से काट छी गयी हो कि उसको बाद में वार्षिक बजीफा 
मिल सके या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह का प्रवस्ध हो सके | 
(२) सारतीय सरकार की किसी ऐसी जमानत के 
व्याज की रकम जो कि इल्कम टेफ्स से मुक्त है | 


पैरा १६ ] इन्कम-टैक्स कानुन [४९ 


(३) प्रातीय सरकार ट्वारा निकाली हुई किसी ऐसी 
जमानत के व्याज की रकम जो कि इल्कम टेक्स से मुक्त है और जिस 
पर प्रातीय सरकार इल्कम टेक्स देती है। 

(9) अन्‌ रजिष्टड फर्म के किसी साम्रेदार की पाँती 
में आया हुआ नफे का भाग जिस पर की फर्म ने टेफ्स दे दी है । 

(४) किसी एसोसियेशन के नफे का भाग जिसपर 
कि एसोसियेशन ने टेक्स दे दी है। 

(६) इन्स्पोरेंस के प्रीमियम के रूप मे दी हुई रकमे 
जब कि वे अपनी, अपनी स्त्री या पति या किसी हिन्दू अविभक्त 
परिवार के किसी पुरुप सदस्य या उस सदस्य की स्त्री की जीवन 
वीमा कराने या किसी बाद मे मिलने वाले वार्षिक वजीके के कल्टाक 
के प्रीमियम के रूप मे दी गयी हों । 

( वी ) यदि एसेसी किसी फर्म का साक्रेदार होगा तो 
उसका हिस्सा इस प्रकार मालूम किया जायगा 
सामेदारों को व्याज, वेतन, कंम्रीशन या अन्य पारिश्रमिक के 
बतौर खर्च मे जो रकमे लिखी गई होंगी उनको बाद देकर फर्म के नफे 
या नुकसान की रकम निकारू ली जायगी ओर सामेदारों मे, हिस्से 
के अनुसार, उस नफे या नुकसान का बटवारा कर प्रत्येक साम्रेदार 
की पाती मे आई हुई रकम मालूम कर छी जायगी। यदि यह रकम 
नफा होगी तो उसमे उसको मिली व्याज, वेतन आदि की रकमे जोड़ 
दी जायगी और यदि यह रकम नुकसान होगी तो वह व्याज वेतन 
आदि की रकमों में से बाद दे दी जायगी | 
इस प्रकार उसकी आमदनी निकालने पर यदि नुकसान रहा 
हो तो वह आगे के वर्षो में टान कर छे जाया जायगा या अन्य 
कोई आय का जरिया होगा तो उससे वाद मिल सकेगा । इस सम्बन्ध 
में विशेष विगत आगे मिलेगी । ऊपर जो कहा दै उसे एक उदाहरण 
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द्वारा समझा देना जरूरी है। मान लीजिये बहू -खाते में १२ ०१०००) 
नुकसान आता हैं। खर्च खाते दो सामेदारी की तनख्वाह रूप मे 
११२०० )+१७००] भुगताए है तथा सामेदारों को ज्याज के रूप मे 
२०० )+३००) दिए हैं। छुछ मिलाकर २,६०० )+५००)-३४००) सामे- 
दारों को दिए है। इस रकम को खर्च में नहीं धरने से फर्म के केवल 
६/६००) नुकसान रहेगा। आठ आना पांती के हिसाब से प्रत्येक के 
३३००) रुपया नुकसान का पाती आयगा। पहले सामेदार के निम्न- 
लिखित नुकसान रदेगा-- 


फर्म का नुकसान ३३००) 
बाद-- 
नौकरी का ११२००) 
न्याज का २००) १,४००) 
नुकसान १४६००) 
दूसरे के नुकसान इस तरह रहेगा-- 
फर्म का नुकसान ३३३००) 
बाद-- 
नोकरी का १७००) 
व्याज का ३००) २७०००) 
नुकसान १३००) 


(सी ) कभी कभी ट्रस्ट, इकरारनामे, परस्पर वेज 
( (१०९७४४॥॥ ) या कोई अन्य व्यवस्था द्वारा जायदाद (48४४४५) का 
इस प्रकार बन्दोवस्त ( 80:0090०॥6 ०० पं800०890॥ ) कर दिया 
जाता है कि जायदाद तो निज की रह जाती है पर उसकी आम- 
दनी अन्य शख्स को मिलने छगती है। यह इसलिए किया जाता है 
कि उस अन्य शख्स के दूसरी आमदनी न होने से या कम दोने से 
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टेक्स का दर नीचा छग सके या टेक्स न छगे। इसी तरह से जाय- 
दाद ( 88३०७ ) को हस्तान्तरित ( "४78९ ) कर दिया जाता है 
जिससे कि उसकी आमदनी दूसरे को मिलने लगती है । 

इस प्रकार के वल्दोवस्त या ट्रान्सफर दो तरह के हो सकते है । 
चादे तो ऐसा हो सकता है कि आमदनी या जायदाद को अप्रयक्ष 
या प्रयक्ष रूपसे वापिस हस्तान्तर कर देने या आमदनी या जायदाद 
पर प्रत्यक्ष या अप्रयक्ष रूप से अधिकार करने की व्यवस्था हो या 
ऐसी व्यवस्था न हो। पहली हालढूत मे वल्दोवस्त या द्रान्सफर को 
रिवोकेन्ठ और दूसरी अवस्था मे इर्रिघोकेब्ल कहते हैं। 

वन्‍्दोवस्त चाहे दोनों मे से किसी प्रकार का हो यह कानून कर 
दिया है कि इस प्रकार बन्दोवस्‍्त की हुई जायदाद की कोई भी आम- 
दनी वन्दोवस्त करने वाले की आमदनी समझी जायगी। बल्दो- 
वस्त चाद्दे ता० १ अप्रेल, ३६ के पहले किया हो या बाढ़ मे उपरोक्त 
नियम छागू होने मे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा । 

उपरोक्त कानून तो फेषछ एक अपवाद है। यदि बल्दोबस्त छ. 
वर्ष से उपरान्त समय या उस शख्स के जीवन पर्यन्त 'रिवोक' नहीं 
किया जा सकेगा जिसको कि आमदनी मिलने का वन्दोवस्त किया 
गया है और यदि प्रगट या अप्रगट रूप से वल्दोवस्त करने वाछा उस 
आमदनी से कोई फायदा नहीं उठाता तो उस हालत मे वह आमदनी 
वल्दोबस्त करने वाढे की नहीं समझी जायगी। परन्तु जेसे ही 
रिवोक करने का अधिकार वन्दोवस्त करने वाले के हाथ मे आ 
जायगा वेसे ही बह आसदनी पर टैक्स देने के लिए जिस्मेवार हो 
जायगा। 

उसी तरह से यदि जायदाद का ऐसा हस्तान्तर किया हुआ द्वोगा 
जो कि रिवोकेव्छ है तो उससे जो आमदनी होगी वह हस्तान्तर करने 
बाले शख्स (7४78/0०70०) की आमदनी सममी जायगी | 
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(२) डिविडेन्ड की आय भी, उससे कम्पनी द्वारा दिए गये 
इल्कम टैक्स की रकम को जोड़ कर, कुछ आमदनी में सामिल की 
जायगी | 

(३) एक शख्स की कुछ आमदनी में नीचे वताई हुईं उसकी 
स्ली तथा वच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टेक्स लगायी 
जाती दहैः।-- 

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म 
मे यदि उसकी स्ली अथवा नावालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी 
स्लरी अथवा नाबालिर वच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो 
भाग मिले। 

(ख) उस शख्स ने उचित बदले ( 00॥र80678४0॥ ) 
विना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रयक्ष या अप्रयक्ष 
तरद् से कर दी हो तो उस सिलकियत की आमदनी | 

(ग) उस शरूस ने उचित बदले विना अपनी कोई भी 
मिलकियत विवाहित रड़की न हो ऐसे नावालिग के नास पर प्रयक्ष 
या अप्रद्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो वेसी मिछकियत की आमदनी | 

(बी) उस शख्स ने अपनी स्नी अथवा नाबालिग बालक 
अथवा दोनों के छाभ के लिए अपनी कोई भी मिछकियत उचित बढ़े 
विना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो 
बेसी सिलकियत से उस शख्स अंथवा शख्सों के समुदाय को हुई 


आमदनी | 
--धारा : १६ 


9 २-कई खास परिस्थितियों में टेक्‍्स को कृत 


१७--((१) नन्‌ रेभिडेन्ट - छृटिश भारत मे निवास नहीं करने 
वाले मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की गई हैं :-- 
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(क) वे जो बृटिश भारत, देशी राज्यों या वर्मा की 

प्रजा हैं, और 

रे (ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी मे नद्टीं आते अर्थात्‌ विदेशी 
प्रज्ञा हैं। 

प्रथम कोटि बालों पर टेक्स और सुपर टेक्‍स उस गडपडता 
(एवरेज ) दर से लगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की छुछ 
आमदनी पर पढ़ेगा। अगर दुनिया की आमदनी नुकसान होगी 
तो बृटिश भारत की आय पर भी कोई टेफ्स नहीं लगेगा। ऐसे 
एसेसी की कुछ आमदनी पर टैक्स कसने का फँरमूछा इस प्रकार है *-- 
कुछ आमदनी _ टेंनिया भर की आमदनी पर टेक्स ४ कुछ आमदनी 
पर टेक्स दुनिया भर की आमदनी 

उदाहरण स्वरूप वीकानेर रियासत के निवासी को ले लीजिए । 
चूटिश भारत मे उधार दिए हुए रुपयों से उसको ३१०००) ध्याज की 
आमदनी होती है। रियासत मे उसको ७,०००) की आमदनी है। 
ओर कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती) उसकी दुनिया की 
कुछ आय १०,००० हुई। छूटिश भारत में उपाजित कुछ आमदनी 


रुपया ३,००० पर टेक्स निम्नलिखित होगी :-- 
आमदनी. दर टेक्स 
१६००) ्द्ट 


३॥/(००)--६ पाई प्र० रु० ८ ३१,५०० पाई 
५०००)--१ आ० ३ पा० ८ ७५,००० पाई 
इंनिया की हुछ आामदनो १०,०००). कुछ टैक्स. १०६॥४०० पाई 





» तप पाई 
कुल आमदनी ३३०००) १७० ६ै।(००१८३॥०-०० पाई 
पृशणणम 


+ १६६०) 
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दूसरी कोटि वाले नन्‌ रेजिडेण्ट की कुछ आमदनी पर डेँचे-से-कँचे 
( 77००एप्रा॥ ) दर से इल्क्रम टेक्स छी जायगी तथा सुपर टैक्स उस 
गडपड़ता (4ए००७४०) दर से ली जायगी जो कि दुनिया की कुछ आय 
पर पड़ेगा । यह ठीक ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह कसी जायगी। 
(२) जब कि एसेसी की छुछ आमदनी में ऐसी कोई 
आमदनी सम्मिलित होगी जो कि इनकम टेकस से वरी है तो उस 
हालत में निम्नलिखित फेरमूले से इल्कम टेक्स देनी होगी 
सुपरटैक्स को छोड़ कर इन्क्रम वरी आमदनों को 
टेकक्‍्स जो कि कुल आमदनी बाद ठेकर बुछ 
ख्ी को वाद पर देना होता थ्रढि उसमे वरी ५ आमदनी 
डेकर बची _ आमदनी सामिल न होती 
आमदनी पर कुल आमदनी जिसमे बरी आमदनी भो सामिल है । 
इनकम टक्‍्स 
उदाहरण स्वरूप किसी की छुछ आमदनी १०,०००) रुपया है 
जिसमें १४०००) इन्स्यों रेन्स-प्रीमियम के हे जिस पर कोई टेक्स नहीं 
छगती। केवल ६,०००) पर ही टैक्स लग सकती है। टेफ्स इस प्रकार 
फलाई जायगी :-- 
१०,०००] पर टेक्स १०६३६०० पाई 
१] हा १०६॥६०० पाई 
५०,००० 
६,०००) पर ” १०६६०००६॥१५४५ पाई 
१७,०७० 
६४॥८४६० पाई 
४६६७.)॥ 
--धारा : १७ 





अध्यण्यू-0 
कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण 
?--कर अदाई के तरीके 


१८--(१) कर अदा करने का साधारण तरीका दै उसे एसेसी से 
अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इनकम टेक्स कानून 
मे एक और तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके 
मार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी में से टेक्स काट 
ढेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टेक्‍्स कट कर द्वी आती 
है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं में 
ही इसका विधान है। यह विधान टेक्स अदा करने की सुगम्ता, 
कम खच, तथा अनुचित रूप से टेक्स बचा लेने की चालछाकी को 
रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं मे टेक्स उद्गम स्थान 
में ही काट लिया जाता है :-- 

(२) बूटिश भारत मे वेतन देते समय | वेतन देने वाले को 
वेतन देते समय वेतन में से इल्कम टेक्स और सुपर टैक्स काट छेना 
पडता है। 

बेतन मे वे सब आमदनियाँ सामिल सममनी चाहिएँ जिन पर 
वेतन शीपक के अस्तर टेफ्स छाग्रू पड़ता है। 

टेक्स और झुपर टेक्‍्स उस एयरेज--राडपड्ृता दर से काटनी 
होगी जो दर कि अनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा । 

उदाहरण स्वरूप सान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८८) 
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रुपया है। उसकी वार्षिक आय २,२५६) रुपये हुईं। एबरेज ढर इस 
प्रकार निकाला जायगा :--- 
आमदनी द्र टेक्स 
पहले. १४००) छुछ नहीं रु० आ० पाई 
वाद के ७५६) ६ पाई प्र»रु० ३४ ७ ० 
कुछ आय २२४६) कुलछटेफ्ल ३५ ७ ० 
होगा. ३४-७-० 


२२६६६ 
प्रति रुपये पीछे इसी दर से टेक्स काट लेना होगा। 
वर्ष भर में रु० ३४-७-० इनकम टेक्‍्स के होते है। प्रति महीने 


३४-७-० 
सा +६० २॥८०) काट लेना होगा। 


इसी तरह से मान छीजिए किसी की आमदनी २८,४६०] रुपये है। 
इस पर सुपर टेक्स निसत एबरेज दर से काटा जायगा। 





एवरेज दर हूं ८३.०२ पाई 








आमदठनी ढर व्फ्स 
२५,०००) कुछ नहीं कुछ नहीं 
३।१६० ) “) २० २२०॥ | 
कुछ आय २८,५६०) कुछ सुपर टैक्स. २२२॥) 
२२५९॥) 
दुर८ --  “-+१ ४६६४ पाई 
एबरेज द्‌ लत ६५ पाई। 


यदि पहले भूछ से टेक्स काटनी बाकी रह गई होगी या नीचे दर 

से काटी गई होगी तो कर काटते समय अधिक रकम काटीजा 

सकेगी। यदि पहले अधिक रकम काट ली गई होगी तो कम रकम 
काटी जा सकेगी 

( २-ए ) चाहे पूर्व में कुछ भी लिखा हो टेक्स और सुपर 

टैक्स काटने के लिए वेतन में वह रकम भी सामिल कर छेनी दवोगी 
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जो रकम क्राऊन द्वारा या उसकी ओर से एसेसी को भारत के बाहर 
देनी पढें । 

इस तरह की आमदनी की रुपयों मे कीमत निर्धारित बिनियम 
दर (6:०॥४॥86 7४/०) से की जायगी | 

( २-बी ) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले शख्स को वेतन 
ठेते समय | यदि वेतन किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि बूटिश 
भारत का वासी नहीं है तो उस हालत मे टैक्स ऊत्े-से-ऊचे दर से 
और सुपर टेफ्स उस एचरेज--गडपडता दर से काटनी होगी जो 
कि उसकी आनुमानिक वेतन पर छागू पढ़ेगा । 

(३) जमानतों के ब्याज को देते समय। जिस आसदनी 
पर जमानता के व्याज के शीर्षक के अल्तर टेफ्स छागू पढ़ती है उसे 
ढेते समय ऊचे-से-ऊचे दर से टेक्स काट लेनी पडती है। परल्तु सुपर 
टेक्स नहीं काटनी पड॒ती | 

यढि केन्द्रीय सरकार की किसी जमानत के विपय में कोई भिन्‍म 
आदेश होगा तो उसी का पान किया जायगा अर्थात्‌ टेक्स नहीं 
काटी जायगी | 

यदि इल्कम टेक्स ऑफिसर लिखित रूप में प्रमाण-पत्र दे कि जहाँ 
तक उसकी धारणा है वहाँ तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले 
( ॥००९७(॥७॥६ ) की कुछ आमदनी या दुनिया की कुछ आमदढनी 
इल्क्रम टैक्स छग सके उतनी नही है या उतनी नहीं जितनी पर की 
अऊचे-से-ऊचे दर से टेकूस लिया जा सके तो उस हालत मे टेकूस नहीं 
काटी जायगी या कम दर से टेक्स कादी जायगी | 

ऐसा प्रमाण-पत्र दरख्वास्त देकर प्राप्त किया जा सकता है | उचित 
सममलने पर इल्कम टेक्स माफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा। यह 
प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह रद्द नही कर 
दिया जायंगा। 


्े 
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उपधारा २-वी के अनुसार वेतन की आमदनी देने वाढ़े पर भी 
यह बात छागू पड़ती है । 

(३-० ) बृटिश भारत में नहीं वसने वाले को ब्याज या 
अन्य रकम देते समय | जमानतों के न्याज को छोड़ कर अन्य ब्याज 
या ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक के अनुसार टेकूस छगती 
है, दृटिश भारत मे नहीं बसने वाले शख्स को देते समय ऊदचे-से-ऊँचे 
दर से इनकम टेकूस काट लेनी होगी । परन्तु यदि व्याज देने चाढछा 
खुद ही एजेन्ट के बतौर टेकूस के लिए दायक दे तो उसे टैक्स नहीं 
काटनी होगी | 

( ३-बी ) यदि इस्कम व्क्‍स ऑफिसर को यह विश्वास 
करने का कारण हो कि किसी वर्ष में किसी शख्स की, जो धृटिश 
भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुछ आमदनी सुपरटेक्स लग 
सके उतनी हैँ तो उस हालत में वह उपधारा (३-० ) के अनुसार 
व्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से 
सुपर टेक्स काटने का आदेश कर सकता है, जो दर इनकम टेफ्स 
ऑफिसर दुनिया की छुछ आमदनी को दृष्टि में रख कर निश्चित करे। 

( ३-सी ) उप धारा ३-ए के अनुसार व्याज़ या अन्य रकम 
देनेवाला वर्ष में छुछ मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टफ्स 
छगती हो तो उस हालत में उसे नियमित दर से सुपर टेक्स काट 
लेना होगा | 

यदि इस प्रकार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को यह विश्वास 
करने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का वासी 
है, तो उस हालत मे वह सुपर टेक्स नहीं काटेगा। 


उपरोक्त दर से सुपर टेफ्स उसी हालत में काटेगा जब कि अन्य 
किसी दर से सुपर टेक्‍्स काटने का आदेश उपधारा (३)-बी के अहुसार 
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उस्ते नहीं मिला होगा । यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार 
सुपर टैक्स काटना होगा। 

( ३-डी ) घृटिश भारत के बाहर रददनेवाले को डिविडेण्ड 
देते समय | उपधारा (३-वी ) की परिस्थिति में इल्क्म टैक्स आफिसर 
किसी कम्पनी के प्रधान आफिसर को यह आदेश कर सकता है कि 
बह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टैक्स काट छे | 

(३-ई ) यदि ढिविहेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष मे कुछ मिला 
कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जढि इसके द्वारा काटा गया इनकम 
टेक्स सिलाया जाय तो सुपर टेक्स छग सके उतनी रकम हो तो उस 
हालत में कम्पनो को नियमित दर से सुपर टैक्स काट छेना होगा । 

उपरोक्त रूप से सुपर टेक्स उसी अवस्था में काटा जायगा जब 
कि प्रधान भेफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह 
शखरूस जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है छृटिश भारत का बासी 
नहीं है। 

उस हालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टेक्स काटने का 
लिखित आदेश इल्कम टेक्स ऑफिसर से मिछ गया होगा तो सुपर 
टेक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए ढर से काटा 
जायगा | 

(४) इस पेरा के अनुसार जो सब रकमे काटी जायगी वे 
किसी एसेसी की आमदनी की कत करते समय उसके द्वारा प्राप्त 
आमदनी सममभी जायगी | 

(९) इस परा के अनुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस 
शख्स की आमदनी मे से काटी जायगी उसकी ओर से या जमानतों 
के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इल्कम टैक्स या सुपर 
टकस की रकम समझी जायगी और इस एक के अनुसार आगे के 
बष के लिए कर की कूत कंरते समय उसको जमा सममा ज्ञायगा | 
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उस रकम के सम्बन्ध में भी उपरोक्त वात छामू होगी जिस रकम 
से कि धारा १६ की उपधारा (२) के अनुसार डिविडेन्ड बढ़ाया 
गया हो | 

यदि ऐसे शख्स ने या मालिक ने इस प्रकार काटी हुई टेक्स के 
किसी अश को वापिस प्राप्त कर लिया हो तो जो रिफण्ड की रकम 
होगी उसको बाद नहीं दिया जायगा। 

यदि ऐसा शख्स या मालिक ऐसा शख्स होगा जिस की आम- 
दनी धारा १६ की उपधारा (१) सी या उपधारा ( ३ » धारा ४४ डी 
यथा धारा ४४ इ के विधानानुसार किसी अन्य शख्स की आमदनी 
में जोड़ी जाती हो तो यह अन्य शख्स ही वह शख्स या मालिक 
सममा जायगा जिसकी ओर से टेक्स दी हुई समझी जायगी और 
बाद के वर्ष मे कर छगाते समय यह टेक्स उसकी जमा सममी 
जायगी | 

(६) इस पेरा के अनुसार जो रकमे काटी जाय॑गी वे 

निर्धारित समय के अन्द्र कादने वाले को केन्द्रिय सरकार के खात में 
जमा करा देनी होगी। 

या केन्द्रिय बोर्ड ऑफ रेभीन्यू के आदेशानुसार दे देनी होगी। 

(७) इस पेरा के अनुसार यदि कोई शख्स टेक्स नहीं 

काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा तो टेक्स उस में बाकी सममी 
जायगी। यही बात उस कस्पनी के सम्बन्ध मे समझी जायगी 
जिसका प्रवान मफिसर टेक्स नहीं काटेगा या काट कर जैमा नहीं 
देगा। 

इसके सिवा अन्य परिणाम से भी वह बरी नहीं दो सकेगा। 

इनकम टेक्स मफिसर धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार 
किसी दण्ड को ऐसे शख्स से अदा करने का आदेश उस समय तक 


परा १८-१९ ] इस्कम-टेक्स कानून [६१ 


नही देगा जब तक कि उसको इसका विश्वास न दो जाय कि टैक्स न 
काटने और जमा न देने मे इच्छा कर गलती की गई हो। 

(८) इस पेरा के अनुसार काट कर टेक्स अदा के अधि- 
कार से टेफ्स अदा में किसी अल्य तरीके को काम मे छाते में कोई 
बाधा नहीं आयगी। 

(६) उपधार, (३-९ ); (३-बी ) (३-सी ) (३-डी ) था 
(३-३) के अबुसार टैक्स या सुपर टेफ्स काटने बाला शख्स, उस शख्स 
को, जिसे टैफ्स काट कर रकम दी गई है, एक प्रमाण-पत्र इस आशय 
का देगा कि इल्कम टेक्स या सुपर टेक्स काट ली गई है। उस में 
इसका भी विवरण रहेगा कि कितने रुपये काटे गये है, किस दर से 
टेक्स काटी गई है तथा और भी निर्धारित विवरण दिया जायगा। 

--धारा ; १८ 


२-हनन्‍्कम टेबस की अदाह का अन्य तरीका 


१६-इल्कम टेक्स एक में कर अदा करने के दो तरीकों को 
व्यवस्था है: (१) कई अवस्थांओों मे आमदनी देने वालों को ही टेफ्स 
काट कर उमे जमा दे देनी पडती है। उदाहरण स्वरूप वेतन देते समय 
मालिक को टैक्‍स काट लेनी पड़ती है। किन-किन अवस्था मे 
टेक्स इस प्रकार कटवा कर अदा की जाती है वह एक की धारा 
१८ में दी हुई हैँ तथा उसका खुछासा ऊपर पैरा १८ में कर दिया 
गया है। 

(२) जिन अवस्थाओं में उपरोक्त रूप से टैक्स काठ ढेने का 
कानून नहीं है तथा उपरोक्त रूप से टेक्स नहीं काटा गया है उन अवब- 
स्थाओं में टेफ्स सीधे एसेसी से अदा की जाती है। 

“घाराः १६ 
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रै-डिविडेण्ड के सम्बन्ध में सूचना देना 


१६-(०)-प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १६ जून तक 
इनकम टेक्स अफिसर को यद्द सूचना दे देनी पड़ती है. कि कम्पनी के 
द्वारा पूर्व वर्ष मे किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक 
डिबिडेण्ट दिया गया है। साथ में इन शेयर होल्डर के पूरे पते भी 
देने पड़ते है और यह वता देना पड़ता द कि कुछ मिला कर किसको 
कितनी रकस ठी गयी है। 

यह सूचना इनकम टेक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर छिस्र कर 
देनी पड़ती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (५७०६) 
कर देना पड़ता है । 

-धारा : १६-ए 


४--शैयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकिट 


२०--डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को 
साटिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा वाटा जा रहा 
है उसकी टेक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई हैया चुका दी जायगी। 
यह प्रमाण-पत्र इस्कम टेपस कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा तथा 
उसमे उन सब्र बातों का ब्यौरा दे देना होगा जो कि देने का 
नियम होगा | 
--धारा : २० 


७-व्याज सम्बन्धी सूचना 


(२०-ए ) च्याज देनेवाले प्रत्येक शख्स को ता० १५ जून तक 
इल्कम टेक्स ऑफिसर को उन सब छोगों के नाम दे देने पढेंगे 
जिनको कि उसने पूर्व के बप में अर्थात्‌ गत आर्थिक वर्ष में ४००) 
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से अधिक ज्याज दिया होगा। साथ मे ऐसे छोगों के पूरे पत्ते भी 
लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि छुछ मिला कर किसको 
कितनी रकम दी गई है। 

यह सूचना इल्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म. पर लिख 
कर देनी पढ़ेगी ओर नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक 
( ए७॥४ ) कर देना होगा। 

परन्तु यह खयाहर रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज 
जमानतो विषयक ब्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहों देनी होगी। 

“--धारी ; २००ए 


६-वापिंक रिटर्न 


२१-प्रत्येक वर्ष साथ मद्दीने कौ तारीख ३१ से ३० दिन के 
अलवर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय 
अधिकारी, फम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान 
आऑफ्सर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता 
(७००७।०१७० ) को एक रिटने भर कर अम्ुुक इनकम टेकेस ऑफिसर 
को भेजना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :-- 

(ए) उन शख्सों के नाम और जद्दां तक मादृम हो पत्ते 
जिनको उक्त मार्च मदह्दीने की तारीख ३१ तक ,वेतनों? के शीर्पक के 
अन्तर टेकूस छगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी 
या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी, 

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक 
दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कब-कव दिए गये या 
वाकी हुए 

(सी) इल्कम टैक्स और सुपर टेकस के सम्बन्ध में जो 
रकम प्रत्येक वेवन-भोगी से कादी गई हो । 
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यह रिटिन इल्क्रम टेकूस कानून द्वारा निश्चित किए हुए फोम पर 
देनी होगी तथा उस पर हस्ताक्षर कर तस्दीक ( ए७५ ) कर देना 
होगा। 


“धारा; २१ 


७--आमदनी की रिटर्न 


२२--(१) हर वर्ष तारीख १ मई के दिन या उसके पहिले इनकम 
टेक्स ऑफिसर अखबारों में प्रकाशित कर और नियमित रूप से 
प्रकाशित एक नोटिस द्वारा सब आदसियों ( १९/रह॥78 ) को जिनकी 
कुछ आय! टेक्स छण सके उतनी होगी, अपनी आय की तालिका 
(7७॥एएणा ) भर कर पेश करने का आदेश करेगा। - 

नोटिस में रिटने भरने की जो मियाद रहेगी उसके अन्दर ही 
उसे भर कर पेश कर देना होगा। यह मियाद साठ दिन से कम की 
नहीं रहेगी | 

इनकम ट्रेकेस माफिसर अपनी इच्छा से रिटर्न पेश करने की 
तारीख को आगे बढ़ा सफेगा। यह तारीख किसी अमुक शख्स के 
लिए या अमुक शख्सों की श्रेणी के लिए वढाई जा सकेगी | 

रिटर्न मे धात वर्ष! सस्वन्धी कुछ आय और हुनिया की आमदनी 
दिखानी होगी तथा अन्य वे सव विवरण भी लिख देने होंगे जो कि 
नोटिस द्वारा मागे जाय॑ंगे । रिटर्न इल्कम टेकस कानून द्वारा निमश्वित 
रूप मे होगा। रिटर्न फोर्म इल्कम टेकूस ऑफिसरों से मिल सकेगे | 

रिहर्न को नियमित रूप से तस्दीक कर देना होगा। 

(२) उस हालत में जब कि इल्कम टेकूस भेफिसर 
सोचे कि अमुक शख्स की कुछ आय टेकस रूग सके उतनी है तो वह 
उसको नोटिस दे सकता है कि वह अम्ुुक मियाद के अन्दर उपरोक्त 
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ढग से रिटने पेश करे। इस प्रकार दी हुई मियाद कस-से-कम ३० 
ढिन की रहेगी | 

इनकम टैक्स ऑफिसर अपने विचार से रिटने पेश करने की 
तारीख बढा भी सकता है। 

(३) किसी शख्स ने उपधारा (१) या (२)की 
मियाद के अन्दर. रिटर्न पेश नहीं किया होगा या रिटर्न पेश कर 
चुकने पर उसको कोई वात छूट जाने का या गलत लिछे जाने का 
अल्देशा होगा तो वह शख्स एक रिटर्न या दुदराया हुआ रिटने 
टेकस लगाए जाने के पहिले किसी भी समय दाखिल कर सबेगा। 

(४) उपधारा (१) के अनुसार नोटिस देने पर जिसने 
रिटने पेश कर दिया हो या जिसको उपधारा (२) के अनुसार नोटिस 
दे दिया गया हो उसको नोटिस देकर इल्कम टेकूस ऑफिसर आदेश 
कर सकता है कि वह नोटिस में दी हुई तारीख पर सब हिसाव- 
किताव ( &०००४७/४ ) तथा दस्ताबैज पेश करे। नोटिस में लिखा 
रहेगा कि किस-किस वर्ष के और क्या-क्या वही खाते पेश 
किए जाँय। 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इनकम टेकस ऑफिसर गत वर्ष 
(?/७ए०॥४ 9०६ ) केपूवे के तीन वर्षों के हिसाव से सम्बन्ध 
रखनेवाले खाते-पतन्र दही मंगा सकता है। 

(५) जो शख्स कारवार, पेशे या रोजगार को करता 
द्ोगा उसको आय की रिटने फे साथ--कारबार के प्रमुख स्थान और 
शाखाओं के नाम ओर ठिकानों का पूरा विवरण देना होगा | 

सामेदारी होने पर प्रत्येक सामेदार का नाम, ठिकाना, हरेक 
ब्रांच के सामेदारों फे नाम-ठिकाने, अपनी पाती और साम्रेदारों की 
पाती का ज्यौरा देना होगा | 
“धारा - २२ 
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८-आमदनी की कूंत और टैक्स 


२३--(१) इनकम टेक्‍्स ऑफिसर को इस वात का सतोष हो 
जाने पर कि पैरा २२ के आदेशाजुसार पेश किया हुआ रिटर्न शुद्ध 
और संपूर्ण है बह एसेसी की कुछ आय पर टेक्स छगायगा और 
रिटर्न के आधार पर इसका निर्णय करेगा कि एसेसी को कितने रुपये 
टेबूस के देने होंगे । 

(२) जिस शख्स ने रिटने पेश की दे उसके हाजिर हुए बिना 
अथवा सबुत पेश किए बिना इल्कम टेकूस ऑफिसर को इस बात का 
संतोष नहीं हो कि रिटर्न संपूर्ण और शुद्ध है तो उस हालत मे वह एक 
नोटिस जारी कर एसेसी को नोटिस में सूचित तारीख पर उपस्थित 
होने या सब गवाही प्रमाण जिस पर कि बह अपने रिटर्न के समर्थन के 
लिए निर्मर करता दै पेश करने या कराने की आज्ञा करेगा | 

(३) उपधारा (२) के अनुसार जो नोटिस दिया गया होगा 
उसमें लिखी तारीख पर या उसके बाद यथा शीघ्र इनकम टेक्स 
ऑफिसर एसेसी द्वारा पेश की हुई साखी-सवूत तथा वह सब गवाही 
प्रमाण जो कि वह किसी खास बात पर, चाहेगा, के छेने के वाद 
छिखित हुक्म द्वारा एसेसी की छुछ आय की कत करेगा ओर कृत 
की हुई आय के आधार पर जो टेक्स एसेसी को देनी होगी उसका 
निम्धय करेगा। 

(४) यदि कोई शख्स पेरा २२ की उपघार (२) के आदेशा- 
नुसार रिटर्न भरने में चुक करता है और उसी परा की उपधारा 
(३) के मुताबिक एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटने नहीं भरता था 
उसी पेरा की उपधारा (७) के अनुसार जारी किए नोटिस की सब 
बातों ( ।७708 ) के अनुसार कार्रवाद्दी नहीं करता या रिटने दाखिल 
कर देने के बाद इस पेरा की उपधाणश (२) के अनुसार जारी किए 
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नोटिस की सब वातों को पूरा नहीं करता तो उस हालत में इल्कम 
टेक्स आफिसर अपनी समझ से जहाँ तक ठीक अनुमान हो सफेगा 
उसकी कुछ आय की कूत करेगा और इस प्रकार कूत की हुई आय 
पर ही एसेसी को कितनी टेक्स देनी होगी इसका निश्चय करेगा । 

और यदि एसेसी एक फर्म होगा तो इल्कम टेक्स ऑफिसर इसे 
रनिष्टट्रो करना नामभूर कर सझता है और यदि उस फप्म की रजिस्ट्री 
हो चुकी होगी तो रजिष्टर शन खारिज कर सकेगा । 

परन्तु फर्म का रजिष्टेशन उस समय तक खारिज नहीं 
किया जायगा जब तक कि इन्कस टेफ्स ऑफिसर को, फर्म के 
रजिष्ट शन खारिज करने के इरादे का नोटिस भेजे हुए १४ दिन 
से अधिक नहों हो चुके होंगे। 

(४)-ए रजिस्टरी किए हुए फर्म पर कोई टेक्स नहीं छंगाई 
जायगी | केवछ उसकी आमदनी और मुनाफा माठूम किया जायगा | 
प्रत्येक दविस्सेदार के गत वर्ष के अन्य नफे के साथ पिछले वर्ष में उसके 
पाती आया हुआ फर्म का नफा जोड़ कर उसकी कुछ आमदनी कू त्ती 
जायगी और इस प्रकार कूती हुईं कुछ आमदनी पर सीधा हिस्सेदार 
पर टेकूस छगा दिया जायगा। यदि रजिष्टड फर्म के हिस्से से किसी 
सामेदार के भाग मे नुकसान आयगा तो प्रत्येक हिस्सेदार की पाती 
का नुकसान उसकी अन्य आमदनी भे से बाद ग्रिल सफ्रेगा। यदि 
दूसरी आमदनी कम होने से पूरा नुकसान किसी वर्ष बाद नहीं दिया 
जा सफेगा तो अवशेष नुकसान आगे के ६ वर्षो तक टान कर छे 
जाया जा सकेगा | 


पहला वर्ष १, अप्रेड, १६३६ से गिना जायगा। इसका विशेष 
विवरण आगे पेरा २४ मे दियाहै। परन्‍्तु इस तरह जो नुकसान 
टान कर आगे ले जाया जा सकेगा बह उसी कारबार, पेशे या रोज- 
गार के नफे में से वाद दिया जा सकेगा जिससे कि घुकसान हुआ है। 


६८ ] इन्कम-टैक्स कानून [ पेरा ३३ 


यदि रजिष्टरी किए हुए फर्म का कोई हिस्सेदार बटिश भारत मे 
नहीं रहने बाला ( 707-620०॥6 ) होगा तो फर्म की आमदनी, 
मुनाफे और प्राप्ति मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध मे फर्म 
यर उसी द्र से टेफ्स छगाई जायगी जो द्र की पाती वाल को निज 
में देना होगा। जो टेक्स इस प्रकार छूगाई जायगी वह फर्म को * 
देनी होगी | 

(बी)--साधारण तौर पर बिना रजिस्ट्री किए हुए 

फम की आय पर टेक्स फर्म पर छगाया जायगा। ऐसे फर्म मे यदि 
नुकसान होगा तो उस फर्म की ही अन्य आय में से वह बाद पड 
सकेगा, परन्तु फर्म के किसी हिस्सेदार की आमदनो, मुनाफे और 
प्राप्ति मं से बाद नही दिया जा सकेगा। किसी-किसी परिस्थिति मे 
ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म 
को रजिस्ट्री किया फर्म समझ रजिस्ट्री किए फर्म के ढग से टेक्‍्स 
छगावे, ऐसी परिस्थिति में उस बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सामी- 
दारों को भी वे ही हक प्राप्त होंगे जो कि एक रजिस्ट्री किए हुए फर्म 
के हिस्सेदारों को प्राप्त है । 

उस परिस्थिति से जब कि इनकम टेक्‍्स ऑफिसर सोचे कि 
किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की 
तरह मान कर सामेदारों पर टेक्स छगाने से टेक्स और सुपर टेबस 
की रकम बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की और व्यक्तिगत रूप से 
सामेदारों की सम्मिलित टेफ्स की रकम से अधिक आययगा वनिस्पत 
इसके कि फर्म पर विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की बतौर टेक्‍्स छगाया 
जाय, तो उस द्वालत मे बह बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को स्वेच्छा 
से रजिस्ट्री किया हुआ फर्म मान कर टेकक्‍्स छगा सकेगा। 

“धारा ४ २३ 
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€-पाटे का वाद पाना 

२४--(१) यह ऊपर वतछाया जा चुका है कि (१) वेतन, (२) 
जमानतों पर ब्याज, (३) स्थावर मिलकियत--जायटाद की आय 
(४) कारबार, पेशे, रोजगार के मुनाफे और नफे तथा (५) अन्य 
जरिए इन सब साधनों से जो मुनाफा होता है उस पर टेफ्स 
लगाया जाता है। 

यदि किसी वर्ष में किसी एसेसी को साधनों के उपरोक्त शीपकों 
में से किसी शीपक के नीचे नुकसान दोगा तो उसको हक होगा कि 
नुकसान की रकम उसी वर्ष की अल्य शीर्पक की आमदनी, मुनाफे 
या छाभ से वाद पावे | 

यदि एसेसी एक बिना रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा दो ऐसा 
नुकसान फर्म की आमदनी, मुनाके या छाम से ही मुजरा मिलेगा, 
उस फर्म के किसी सामेदार की आमदनी, मुनाफे और छाम से नहीं | 
यदि एसेसी रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा और नुकसान उस फर्म 
की अन्य आमदनी, मुनाफे और लाभ से मुजरा नहीं हो सकेगा तो 
फर्म के सामीदारों में भाग कर छिया जायगा और वे ही इस धारा 
के अनुसार मुजरा पाने के हकदार होंगे। 

कभी-कभी बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए 
फर्म की तरह मान कर फर्म पर देक्स न कर सामेंदारों पर टेक्स 
लगाने का अधिकार इनकम टेक्स ऑफिसर को है। ऐसा करने पर 
नुकसान का भुजरा विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सामेदारों को 
अपनी आमदनी, मुनाफे ओर छाम से भी मिल सकेगा। 

(२) यदि किसी वर्ष में (शुरू का वर्ष वह माना गया है 
जिसके नफे की टेफ्स सन्‌, १६४० की ३१ मार्च को समाप्त दोने वाले 
वर्ष मे ली जायगी ) किसी एसेसी को कारवार, पेशें और रोजगार 
के मुनाफे और छाम्र के शीर्पक से नुकसान होगा और वह दूसरे 


ने े 
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शीपक के नीचे होने बाली आमदनी, मुनाफे और छाभ से पूरा वाद 
नही दिया जा सकेगा तो ऐसा वाद नहीं दिया जा सका हुआ नुक- 
सान आगे ६ वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कार- 
वार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और छाभ से बाद दिया जायगा। 
परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के 
बाद पूरा छागू होगा। आर्थिक वर्ष १६३८-३६, से आर्थिक वर्ष 
१६४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, त्तीन, चार और 
पाँच बर्ष तक ही मुजरा मिलेगा | 

एसेसी यदि रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्से- 
दारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने 
और मुजरा पाने का हक न होगा, न बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म 
के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि चद्द फर्म के नुकसान को टान 
कर ले जाय और निज्नी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्टी 
किए हुए फर्म की टेक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी 
तब इस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के सासेदारों को भी अपनी आमदनी 
से अपने हिस्से मे आया नुकसान मसुजरा पाने का हक होगा। 

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय और वह जारीन . 
रहे तो यह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा । 

किसी फर्म के संगठन ( (१0॥७४४४707 ) में परिवर्तन हो जाने 
पर तथा एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर ( यदि 
यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो ) उस शख्स को छोड़ जिसके 
नुकसान हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का 
हक नहीं होगा। 

(३) मुजरा पाने छायक नुकसान मालम पड़ने पर इल्कस 

टक्‍स ऑफिसर लिखित हुकम हारा एप्तेसी को सूचित करेगा कि उसने 
कितना नुकसान कृता है। 


पैरा २४ ] इन्कम-सप्स कानून [७१ 


एक उदाहरण दैकर इस विषय को स्पष्ट किया जाता है। एक 
कम्पनी अपने कारवार से निम्न रूप से छाप और नुकसान करती दै। 
वर्ष २ उस वर्ष को समझना चाहिए जिसमे उपरोक्त सुधार छागू है 
और वर्ष १ को गत वर्ष समझना चाहिए जिस की आय पर वर्ष २ मे 
टैक्स लगाया जाता दै। + 
छाभ था नुकसान रकम 


चर्ष १५ घुकसान २५४०००) 
बर्ष १५ नफा २०,०००) 
बर्ष ३; नुकसान २५,००० 
वर्ष ४४. झुकसान १५४००) 
वर्ष ६, नफा ३०,०००) 
वर्ष ६, नुकसान ३०,०००) 
वर्ष ७; भफा २०,००० ) 


वर्ष २ मे . वर्ष १ में नुकसान होने से कोई टेक्स नहीं लगेगी 
और नुकसान एक वर्ष के लिए टान कर छे जाया जा सकेगा (अर्थात्‌ 
वर्ष ३ मे ले जाया जायगा ) 

वर्ष ३ मे . वर्ष २ मे २०,०००) का नफा है इसमे से २०,०००) वर्ष 
१ के नुकसान के मुजरा मिलेंगे। कोई टक्‍्स नहीं लगेगी। नुकसान 
के अवशेप ४,०००) आगे के वर्ष मे टान कर नहीं हे जाए जायंगे | 

बष ४ में : वपे ३ मे रु० २६,०००) का नुकसान है, यह अधिक से- 
अधिक तीन वर्षों तक आगे टान कर छे जाया जा सकेगा ( अर्थात्‌ 
वर्ष ६, ६ और ७ तक ) 

वर्ष £ मे: ब्ष ४ मे ० १६००० नुकसान है जो कि चार वर्ष तक 
अर्थात्‌ बप ६, ७, ८, और ६ तक आगे टान कर हे जाया जा सकेगा । 

वर्ष ६ में : वर्ष £ में ह० ३०,०००] का नफा है, उसमे से ३६,००० 
चष ३ का नुकसान वाद दे दिया जायगा और वर्ष ४ के नकसान 
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से ४४००० वाद दे दिया जायगा | टेक्स नहीं लगेगी और वर्ष ४ के 
नुकसान में वाक्री १०,०००) वर्ष ७,८ और ६ तक वाद मिल 
सकेंगे । 

वर्ष ७ में: वर्ष ६ में ३०,०००] का नुकसान दै यह अधिक-से- 
अधिक ६ बप अर्थात्‌ वर्ष १३ तक बाद मिलेगा । 

वर्ष ८ में : वपे ७ में २०,०००) का मुनाफा है जिसमें से वर्ष ४ 
के नुकसान का वाकी रुपया १०५२००) बाद दे दिया जायगा और 
१०,२००) वर्ष ह के नुकसान का बाद दे दिया जायगा और कोई 
टेफ्स नहीं छोगी और घछर्ष ६ के नुकसान के वाकी रुपये २०,००० 
आगे ४ बपे तक टन कर ले जाये जाय॑ंगे। 

--धारा : २४ 


२४-वी -(१) किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर उसके प्रतिनिधि 
(एक्जोस्पूटर, एड्मिनिस्ट्रटर, आदि) को मृतक की सस्पत्ति 
( 0808० ) से झतक पर छगाई गई, टेक्स चुकानी पड़ेंगी। 

(२) यदि मृत्यु, धारा २२ की उपधारा (१) के अनुसार 
नोटिस प्रकाशित होने या धारा २९ को उपधारा (२) के अनुसार 
या धारा ३४ के अनुसार नोटिस तामिल होने के पहले ही हो जांयगी 
तो मृतक के प्रतिनिधि को, धारा २२ (२) या धारा ३४ के नोटिस 
तामिल करने पर, उनका पालन करना होगा और इल्क्रम टेक्स 
ऑफिसर मृतक की कुछ आमदनी पर ठीक उसी तरह से टेक्स छंगा- 
यगा मानो प्रतिनिधि ही एसेसी दे । 

(३) यदि रुत्यु, धारा २२ के अनुसार नोटिस तामिल होने 
के बाद हो और एसेसी ने नोटिस के अनुसार रिटर्न पेश नहीं किया हो 
या रिटने पेश किया हो परन्तु इनकम टेक्स ऑफिसर के पास इसे गलत 
और अधूरा सममते का कारण हो तो इल्कम टेक्स ऑफिसर मृतक की 
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छुछ आय की कूत कर टेक्स छगायगा और मृतक के प्रतिनिधियों को 
ऐसे नोटिस देकर, जो कि मस्तक यदि जीवित दोता तो उस पर 
तामिल करने होते, उनको धारा २२ ओऔर २३ के विवानानुसार 
हिसाव-किताब, दस्तावेज या अन्य साखी-सबूत पेश करने की 
आज्ञा करेगा | 

ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध में, जो कि जीवित नहीं दे और जिन 
पर हेफ्स छगाना छूट गया है, एक वर्ष की मियाद छागू नहीं है। 
कानून मे ऐसा संशोधन कर दिया है कि मझतक के प्रतिनिधि मृतक 
की जायदाद से उस नफे, आमदनी और छाम पर टेक्स देने के 
दायक हैं जो नफा की रिटने मर कर दिखाया जाना चाहिए था और 
जो ४ था ८ वर्ष तक नहीं दिखाया गया। इस तरह मतक की 
सम्पत्ति उन सब दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेबराजी या 
शल्ती के कारण लगाए जायगे ओर जिन के लिए कि मृतक जीवित 
होने पर दायक दोता। पहले ऐसा समझा जाता था कि छूटी हुई 
आमदनी पर टेक्स जीबित शख्स से ही छिया जा सकता है, मृतक 
की सारी जिस्‍्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परल्तु 
अब यह वात नहीं है । मृतक की गलती या धोखेबाजी के लिए उसकी 
सम्पत्ति बाद में भी दायक रहेगी। 

“धारा; २४ वी 


?०-अंद किए हुए ऋरवार पर टैक्स निरूपण 


२४-(१) कारबार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते हे (१) 
वे जिन से इल्कम टेक्स एक सन्‌ १६१८ के अनुसार कभी टैक्स न 
लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक के अनुसार कभी टेक्‍्स 
हिया गया हो | 


१० 
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यदि पहली कोटि का कोई कारबार आदि किसी वर्ष बंद कर 
दिया जाय तो उस वर्ष जो टेक्स 'गत वर्ष” की आमदनी के आधार 
पर लिया गया होगा उसके उपरात “गत वर्ष! के शेष और कारवार 
आदि वंद करने की तारीख के वीच में जो आसदनी हुईं होगी उसपर 
टेफ्स और लिया जा सकेगा | 

(२) कारवार आदि बंद करने की सूचना कारवार बंद 
करने के १५ दिन के अन्द्र इल्कम टेफ्स ऑफिसर को दे देनी होगी। 
ऐसी सूचना देने मे गलती करने पर इनकम टेक्स ऑफिसर आदेश 
कर सकता है कि दण्ड अदा किया जाय। दण्ड की रकम उतनी हो 
सकती है जितनी कि गत वर्ष के बाद से कारवार आदि बंद करने की 
तारीख तक हुई आमदनी पर वाद मे टेक्स की रकम हो । 

(३) यदि बंद किया हुआ कारवार आदि दूसरी कोटि 
का होगा तो गत वर्ष की समाप्ति और कारवार आदि के बंद करने 
की तारीख के वोच की आमदनी पर कोई टेक्स नहीं लिया जायगा। 
एसेसी इस वात का भी दावा (0]शग॥ ) कर सकता है कि इस 
अवधि की आमदनी ही गत वर्ष की आमदनी समभी जाय। इस 
प्रकार का दावा किया जायगा तो उक्त अवधि की आमदनी के 
आधार पर टेक्स लिया आयगा और यदि गत बे के सस्वन्ध में 
ली हुई टेक्‍्स इस प्रकार छूगाई हुई टेक्स से अधिक होगी तो दोलों 
टैक्स की रकमों में जो फके होगा वह वापिस कर दिया जायगा | 

(४) यदि कारबार दूसरी कोटि का होगा और कोई 
शरूस इण्डियन इल्कम टेक्स ( संशोधन ) एक, १६३६ के छागू होने 
के समय उसे चला रहा होगा और कोई दूसरा शख्स प्रथम शख्स 
का उत्तराधिकारी दो और यह जो परिचतंन हो वह केवल फर्म के 
संगठन में ( (0०78४प४०४ ) परिवर्तन मात्र न हो तो उस हालत मे 
धत्त बर्ष' की समाप्ति और उत्तराधिकार की तारीख के बीच की 
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अवधि-की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टेक्स 
नहीं देनी होगी और वह इस वात का भी दावा कर सकेगा कि इस 
अवधि की आमदनी द्वी गत वर्ष, की आय सममी जाय। यहढि 
ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टेक्स उक्त अवधि की आमदनी के 
आधार पर लिया जायगा और यदि 'गत वर्ष' की आमदनी के 
सम्बन्ध मे टेक्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक 
होगी तो दोनों मे फके होगा उतनी रकम वापिस कर दी जायगी | 

(५) उपरोक्त दावा कारवार आदि बद्‌ करने या उत्तरा- 
घिकार होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही 
उसकी सुनाई की जायगी | 

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अशुसार टेफ्स 
लगानी होगी तो इल्कम टेफ्स ऑफिसर, उस शख्स को या फर्म होने 
पर उसके किसी सामेदार को या कम्पनी के प्रधान भेंफिसर को 
उसी तरह का नोटिस देगा जेसां कि धारा २२-(२) के अनुसार दिया 
दिया जाता है और वाद की कारंवाद्दी जेसे होती है वेसे ही की जा 
सफेगी | 

--धारा ' २५ 


?/-हिन्दू परिवार के पिभक्त हो जाने पर कर निरूपण 


२५-ए--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि 
हिल्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस वात का 
दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों मे वेंटवारा हो गया है 
तो इस सम्बन्ध मे इल्कमस टेक्‍स ऑफिसर उचित जाँच पड़ताल 
करेगा। ओर यदि उसे इस बात का सन्‍्तोप हो जायगा कि सपुक्त 
परिवार की सिलकियत सदस्यों मे या सदस्यों के दलों मे निश्चित 
अशों मे विभक्त कर छी गई है तो वह इस आशय का हुक्म लिखेगा। 
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ऐसा करने के पहले जाँच पड़ताल सम्बन्धी नोटिस परिवार के 
सच सदस्यों पर अवश्य जारी कर देना होगा । 

(२) उपरोक्त हुक्म दे देने पर इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर 
संयुक्त परिवार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त कुछ आमदनी को कूँत 
उसी प्रकार करेगा मानो कोई वबेंटवारा नहीं हुआ हो और प्रत्येक 
सदस्य या सदस्यों का दुछ इस आमदनी पर छगाई हुई इन्क्रम टैक्स 
के उतने हिस्से के लिए दायक होगा जो कि उसके हिस्से में आई हुई 
सम्पत्ति के भाग के अनुपात होगा | 

धारा १४ (१) मे विधान दै कि एक एसेसी को ऐसी रकम के 
सम्बन्ध में टेफ्स नहीं देनी पड़ेगी जो कि उसे हिन्दू अविभक्त परिवार 
के सदस्य होने के नाते मिलेगी। पर यह विधान यहाँ लागू 
नही होगा । 


उपरोक्त टेक्स की जिस्मेवारी उस टेक्स के उपरात्त है जो कि 
परिवार के सदस्य को या सदस्यों के दल को अलग देनी पड़ती दो। 

ऊपर में जो कुछ लिखा है चह उस हालत में भी छागू होगा जब 
कि कोई शख्स, ऐसे कारवार, पेशे या रोजगार का उत्तराधिकारी 
होगा जो कि पहले एक ऐसे हिल्दू संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता 
था, जिसकी संयुक्त सम्पत्ति उस दिन या उसके वाद वांटी गई हो 
जिस दिन तक की संयुक्त परिवार ने कारवार चलछाया। ओर इल्कम 
टेक्स ऑफिसर धारा २३ के विधान अनुसार सदस्यों और सदस्यों 
के दलों पर इस प्रकार कर छूगायगा। 

सयुक्त परिवार द्वारा या उसके लिए प्राप्त कुल आमदनी पर कत 
की गयी टेक्स के लिए सच सदस्य और या सदस्यों के दर जिनकी 
संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बांटी गयी है, संयुक्त रूप से और प्थक- 
प्रथक रूप से दायक रहेगे । 
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(३) यंदि इंल्कम टेक्स क्फिंसर ढांरा उपरोक्त हुक्म 
नहीं किया गया होगा तो इस॑ कानून के प्रयोजन के लिए वह परिवार 
सयुक्त परिवार भाना' जायंगा | 

“धारा * २६-ए 


१ २-फर्म के सगठन में परिवर्तन 


२६--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यह 
माढूम ढे कि किसी फर्म के सगठन मे परिवर्तन हुआ है या एक फर्म 
नए तोर पर संगठित हुआ-है तो कर लगाते समय फर्म पर जिस रूप 
में वह सगठित होगा, कर छगाया जायगा। 

सामेदारों की छुछ आसदनी मे सामिल करने के लिए गत वर्ष 
की आमदनी उन सामेढारों मे भाग की जायगी जो उस गत वर्ष में 
उसको पाने के हकदार थे | 

यदि किसी सामेठार पर छगाई हुई कर उसंसे अदाई नहीं की 
जा सकेगी तो वह फर्म से, जिस रूप मे कि वह कर लगाते समय 
संगठित रहेगा, अदाई की जायगी | 

(२) जब कि कारचार आदि मे लगे हुए शख्स का कोई 
दूसरा शख्स उत्तराधिकारी हुआ होगा, तो ऐसे शख्स और ऐसे 
दूसरे शख्स पर, गत वर्ष की आमदनी आदि में उसका जो घास्तविक 
हिस्सा होगा, उसके आधार पर टेक्स छगाया जायगा। परल्तु कर 
छगाते समय धारा २४ (४) का पूरा ख्याल रखखा जायगा | 

उस हालत में जब कि उस शख्स का पता नहीं छोगां जिसका 
उत्तराधिकार हुआ है तो उस वर्ष के उस दिन तक के नके पर कर, 
जिस वर्ष मे जिस दिन उत्तराधिकार हुआ है तथा गत वर्ष के नफे की 
कर उस शरूस पर छगाई जायगी जो कि उत्तराधिकारी हुआ होगा। 


] 
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यदि उस शख्स से टेक्स अदाई नहीं की जा सकेगी जिसका 
उत्तराधिकार हुआ होगा तो वह टेक्स उत्तराधिकारी को देनी होगी 
और, उससे अदा की जा सकेगी। और इस प्रकार जो टेक्स दी गई 
होगी उसे उस व्यक्ति से अदा करने का हकदार होगा जिसका कि वह 
उत्तराधिकारी हुआ है। 
-घारा : २६ 


२६--ए सामेदारी उन शख्सों के बीच का सम्बन्ध है जिन्होंने 
परस्पर में, उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के हारा सबके लिए 
चलाए जानेवाले कारवार के नफे को बांटने का ठहराव कर 
लिया हो | 

जिन शख्सों में इस प्रकार का ठहराव द्वोता है उन्हे व्यक्तिगत तौर 
पर हिस्सेदार कहते है और समुचित रूप से फर्म कहते हैं 

'सामेदार” शब्द में वह शख्स भी सामिल है जो कि नाबाढिग 
होने से साक्रेदारी के फायदों में भागीदार किया गया है। 

इल्कम टेक्स एक: के अनुसार फर्म दो तरह के समझे जाते 
है--(१) रजिष्टड और (२) अन्‌ रजिष्टड | 

फर्म के साकेदारों मे अगर ऐसी छिखा-पढ़ी हो जिसमें कि 
सामेदारों के अछग-अलग हिस्से छिखे हुए हों तो उनकी ओर से 
इल्कम टेकक्‍्स ऑफिसर को इस कानून तथा इल्कमस टेक्‍्स और सुपर 
टेफ्स सम्बन्धी अन्य कानूनों के प्रयोजनों के लिए फर्म को रजिष्टरी 
करने की दरखास्त दी जा सकती है। इनकम टेक्स ऑफिसर इस 
* दरखास्त पर जेसा उचित सममेगा वह विचार करेगा। अप्छीकेशन 
मंजूर कर लेने पर फर्म रजिष्टड माना जाता है। यहाँ यह स्मरण में 
रखने की बात है कि इण्डियन पार्टनरशिप एक के मातहत जो फर्म 
रजिष्ट्री कराई जाती दै उसका उपरोक्त रजिष्ट्ी के साथ कोई सस्वन्ध 


पैरा २६ इन्कम-टैस्स कानून [७९ 


नहीं है। इनकम टेक्स कानून के अनुसार वही फर्म रजिष्ट्री हुआ 
सममा जाता है जो कि इल्क्म टेक्स एक की इस धारा के अनुसार 
रजिष्ट्री कराया गया हो। 

जो फर्म इस तरह रजिस्टी कराया हुआ नहों द्वोता उसे बिना 
रजिस्टी कराया हुआ फर्म.कहते हैं। 

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :-- 

(१) रजिस्ट्री कराने के लिए इल्कम टेक्स ऑफिसर के सम्मुख 
एक दरखास्त करनी पढती है। 

(२) दरखास्त उस रूप मे करनी पड़ती दै जो कि इल्कम टेक्स 
रूल ३ में दिया हुआ है। 

(३ ) दरखास्त के साथ सामेदारी की लिखापढ़ी और उसकी 
एक नकल नत्थी करनी पड़ती है । 

अगर इल्कम टेक्स ऑफिसर को यह इतमीनान हो जायगा कि 
किसी यथोचित कारण से मूछ लेखापढ़ी सुगमता से पेश नहीं की जा 
सकती तो लेखापढ़ी की एक ( 0०५४060 ) नकछ और एक सादी 
नकल दरखास्त के साथ देनी पड़ेगी | 

(४ ) ऐसी दरखास्त पाने पर अगर इल्कमः टेकस ऑफिसर को 
विश्वास हो जायगा कि बास्तव में फर्म है और उसका सगठन लेखा- 
पढ़ी के अनुसार है, और दरखास्त ठीक तरह से की गई है तो 
छेखापढी या सर्‌टीफाइड नकल पर वह यह्‌-लिख देगा कि फर्म उसके 
द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमे यह भी लिख देगा कि 
यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है| 

” थदि इल्कम टेफ्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह द्र- 
खास्त को लिखित हुक्म द्वारा नामंजर कर देगा और हुक्म की एक 
नक़छ दरखास्त करने वालों को दे देगा । 
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फर्म रजिस्ट्री कर लेने के बाद--मूल लेखापढ़ी ग्रा सरटीफाइड 
काषी वापिस छौटा दी जायगी | 

उस वर्ष के छिए कर लगाने के सम्बन्ध में ही यह सा्टीफिकेट 
काम की होगी जिस वर्ष का उल्लेख उसमें होगा। 

बाद के वर्ष में यह सार्टीफिक्रेट फिर से (१७४०७ ) कराई जा 
सकेगी । 

फर्म रजिस्टी कर लेने पर अगर इल्कम टेक्स ऑफिसर को माठम 
हो कि वास्तव में फम नहीं दे तो वह रजिप्रेशन रह कर सकता है। 

+चघारा : २६ 


२७--धारा २२ (२) के अनुसार आमदनी का फोरम (एसंप्राण) 
भर कर पेश नहीं करने पर अथवा निश्चित दिन वही खाते या साखी 
सबूत लेकर हाजिर नहीं होने पर इल्कम टेक्स ऑफिसर एसेसी के 
प्रति इकतरफी कार्रवाद्दी कर उसे डचित मालूम दे बह टैक्स लगा 
सकता है। एसेसी यदि फम हो तो रजिष्ट शन रद्द कर सकता है 
*था उसे रजिस्ट्री करना ना मंजूर कर सकता है। यह ऊपर दिखाया 
जा चुका है। ऐसी इकतरफी कारंवाही उस अवस्था में रद कराई 
“ जा सकती है जब कि एसेसी कर जमा देने के नोटिस अर्थात्‌ 'डिसाल्ड 
नोटिस” के जारी होने के एक भददीने के अन्दर इनकम टकक्‍्स ऑफिसर 
को यह विश्वास उत्पन्न करा दे कि-- 

(१) वह किसी समुचित (5॥॥0०७7) कारण से घारा २२ 
के अनुसार मांगी गई रिटने भरने से रोका गया। 

(श) घारा २२ (७) या २३ (२) के अनुसार उसे कोई 
नोटिस नहीं मिला या इन नोटिसों को पालन करने के लिए उसे पूरा 
मौका नहीं मिला या किसी उचित कारण से बह इन नोटिसों पर अमछ 
करने से रोका गया। 
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उपरोक्त हालतों मे पहले के हुक्म को रद कर इल्कम टैक्स 
ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टेक्स छगायगा | 

पुराने कानून मे भी इकतरफी कारंबाही रद कराने का उपरोक्त 
तरीका था परन्तु अच ऐसे इकतरफे हुक्म के विरुद्ध सामान्य तौर पर 
अपील भी की जा सकती है। 


“चारा ' २७ 


 ऐै>आमदनी छिपे या नफे का वेंटवारा अनुचित 
ढंग से करने से दण्ड 


श्८--(१) इनकम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेल्ट कमिश्नर 
अथवा कमिश्नर को इस एक के अनुसार कोई कारवाददी करते समय 
विश्वास हो कि किसी शख्स ने * 

* (ए वाजवी (९४४०॥४) ७) कारण बिना धारा २२ 
अथवा धारा ३४ के नोटिस की आज्ञा अनुसार रिटने फोम भर कर 
नहीं मेजा, अथवा समय पर नहीं भमेत्रा, अथवा ज़िस प्रकार भरना 
चाहिए उस प्रकार भर कर नहीं भेजा, तो उस हालत मे इनकम टेक्स 
और मुपर टैक्स छुगाया हो उसके उपरान्त इल्फ्म टेक्प्त और सुपर 
टेक्स की रकम से १६ रकम तक दण्ड लगाया जा सकेगा | 

(वी) बाजवी कारण विना धारा २२ (४) अथवा धारा 
२३ (२) के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नहीं किया अथवा 

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा 
जानवूक फर आमदनी के सम्बन्ध मे गलत विवरण ढिया दै तो उस 
हालत मे टेक्स को जो रकम द्ोगी उसके उपरान्त रिटर्न मे दिखाए 
हुए नफे को ठीक मानने से इल्कम टेफ्स और सुपर टेकस की जितनी 
रकम कम मिलती उसके श॥ गुण तक दण्ड छगाया जा सकेगा | 

११ 
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परन्तु यदि 

(अ) एक शख्स की कुछ आय ₹० ३;४००) से कम 
होगी तो रिटर्न भर कर नहीं देने के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं 
छगाया जायगा। परन्तु यदि उस पर, रिटने फोर्म भर कर सेजने के 
लिए, धारा २२ (२) के अनुसार, नोटिस जारी कर दिया होगा तो 
दण्ड लगाया जा सकेगा। 

(आ) कोई शख्स धारा २२ (२) अथवा १४ के 
अनुसार नोटिस मिलने पर रिटर्न फोम भर कर नहीं भेजे, और वह 
यह साबित कर दे कि उसकी आमदनी कर छूगाई जा सके जितनी 
नहीं है तो उस हाछत में उस पर २४) से अधिक दण्ड नहीं किया 
जा सकेगा | 

(इ) बृटिश भारत में नहीं बसनेवाले (70०7- 
7९870 ७7 ) शख्स के लिए जो एजेण्ट रूप से टेकस देने का दायक 
होगा उस पर घारा २० के अनुसार रिटर्न न भरने पर दण्ड नहीं 
लगाया जायगा सिवाय उस हालत में जब कि उस पर धारा २२ (२) 
या ३४ के अनुसार नोटिस जारी कर दिया गया हो | 

(२) रजिए्टड फर्म की आय सामेदारी की लिखापढ़ी में 
दिखाए हुए सामेदारों के हिस्से के अनुसार नहीं बांट कर अन्य 
त्तरह से वाटी गई होगी तो उस हालत मे दण्ड की सजा करने के 
उपरान्त सामेदारों को रिफड भी नहीं दिया जायगा। 

(३) दण्ड की सजा करने के पहिले एसेसी की आपत्ति को 
धुन लेना होगा 

(७) जिस गुन्द्दा के लिए एक शख्स को दण्ड की सजा कर 
दी गई होगी उसी गुन्हा के लिए उस पर अन्य कानूनी कारंवाही नहीं 
की जा सकेगी। 
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(४) अपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कमिश्नर जिसने की 
दण्ड का हुकूम किया होगा, इल्कम टेकूस ऑफिसर के पास अपने 
हुकूस की नकल भेजेगा | 

(६) इनकम टेकस ऑफिसर इल्सपेकर्टिग एसिस्टेण्ट 
कमिभर की स्वीकृति लिए बिना दण्ड की सजा नहीं कर सकेगा। 

--धारा ; श्८ 


?9-डिमाण्ड नोटिस 


२६--टेकस छगाने या दण्ड करने के वाद इल्कम टेफेस ऑफिसर 
एसेसी को या उस शझूस को जो टेक्स और ढण्ड की रकम देने के लिए 
दायी द्वोता है एक नोटिस देता है और उसके हारा अमुक तारीख तक 
टैम्स और दण्ड की रकम जमा देने का तकाजों करता दै। इस नोटिस 
को नोटिस अफ डिमाण्ड कहते हैं। नोटिस मे जुद़े-जुदे सावन से प्राप्त 
कुछ आमदनी, टेकस की रकम, टेकस का दर आदि का ज्यौरा रहता 
है। साथ में एक चालान रद्दता है। टेकेस के रुपये जमा देते समय 
इस चाछान को साथ से छगा देना पड़ता है। टेकूस या दण्ड की रकम 
नोटिस मे दी हुईं तारीख के अन्दर भर देनी पड़ती है, अन्यथा एसेसी 
पर कर या दण्ड की रकम जितना तक दण्ड और किया जा 
सकता है। 


?५--अपील 
३०--(१) निम्नलिखित अवस्थाओं मे एपलेट एसिस्टेल्ट कमिश्नर 
के सस्मुख अपीकू की जा सकेगी :--- 


(क) घारा २३ या २७ के अनुसार आकी गई आमदनी 
या छगाई गई टेकूस की रकम के सस्वन्ध मे कोई आपत्ति होने पर, 
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एख) घारा २४ के अनुसार निश्चित की गई छुकसान 
की रकम के सम्बन्ध मे यदि कोई आपत्ति होगी; 

(ग) इस एक: के नीचे टेकूस के लिए दायक न होने का 
उज् होने पर, 

(घ) इनकम टेकस ऑफिसर के, धारा २७ के अनुसार 
इकतरफी कारवाही को, रह करना स्त्रीकार न करने पर; 

(ड) घारा २६ ए के अनुसार किसी फर्म की रजिष्टी 
करना नामंजूर करने पर, 

(च) हिन्दू अविभक्त परिवार के अलहूग होने पर धारा 
२४ (ए) के अनुसार हुए कर निर्धारण तथा घारा २४ (२) या धारा 
श्८ के अनुसार हुये दण्ड के हुकूम के प्रति आपत्ति होने पर, 

(छ) उत्तराधिकार होने पर धारा २१६ (२) के अनुसार 
हुए कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर; 

(ज) धारा ४४ इ की उपधारा (६), या धारा ४४-एफ 
की उपधारा (५), था घारा ४६ की उपघारा (१) के अनुसार छुगाए 
हुए दण्ड के सम्बन्ध मे आपत्ति होने पर; 

( के ) इल्कम टेक्स औफिसर रिफिण्ड देना नामंजूर 
करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्बन्ध में एसेसी का कोई उज्ध हो । 
(ञज ) था यदि किसी कम्पनी को धारा २३ ए की उप- 
धारा (१) के अनुसार किए गये हुक्म के प्रति उञ्र हो, 
परन्तु घारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार दिए हुक्‍्स के 
विरुद्ध अपील जब तक टेक्स नहीं दे दिया होगा तव तक नहीं हो 
सकेगी | 
जब कि किसी फर्म के सामेदारों पर फर्म की छुछ आमदनी के 
उनके हिस्से के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से टेक्स छगता हो तो उस 
हालत मे कोई भी हिस्सेदार इनकम टेक्स ऑफिसर द्वारा फर्म की 
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आमदनी या नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध 
अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के वेटबारे के हुक्म 
के विरुद्ध भी अपील कर सकता दै। परन्तु ऐसे हुक्‍्म द्वारा जो बातें 
निश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर 
निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा । 

परन्तु इल्कम टेक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस 
कंम्पनी के सम्बन्ध में अपना हुक्‍्स दिया होगा उसका कोई शेयर- 
होल्डर इस हुकम द्वारा निश्चित बातों के सम्बन्ध में अपनी कुछ आम- 
दनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपीक नहीं कर 


सकेगा । 
(३) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस ऑफ डिमाल्ड 


के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामजूरी के हुकूम के मिलने 
या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी होगी | अर्जी मुद्त 
के अन्द्र नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती । परन्तु यदि एपेलेट 
एसिस्टेंट कमिश्नर के यह वात जेंच जाय कि बाजिव कारणवश ही 
अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाढ में 
भी स्वीकार कर सकता है । 

(३ ) अपील की अ्जी इनकम टेकूस एक द्वारा निर्धारित 
रूप मे करनी पड़ती है। उसे तस्दीक (४०४६१) करना पड़ता है 
और उस पर कानून अनुसार कोट-फी स्टाम्प छगा देनी पड़ती है। 

+-धारा : ३० 
?६-अपीलि की सुनाई 
३१९--(१) अपील की अर्ज़ों मिलने के बाद एपेलेट एसिस्टेल्ट कमि- 
भर की ओर सें अपील की सुनाई के लिए स्थान और दिन मुकरंर 
किया जाता है| मुकरर तारीख को समय समय पर मुछतवी भी किया 
जा सकता है। 


 ] 
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(२) अपील का फेसला देने के पहले एपेलेट एसिस्टेंट कम्रि- 
अर जो उचित समझे वह विशेष जाच पड़तार कर सकता है या 
इनकम टेकस ऑफिसर द्वारा करा सकता है | 

(२-ए ) अपील की अर्जी में सव उजञ्ञ स्पष्ट रूप से जनाने 
चाहिएँ। परल्तु इनकम टेकस मफिसर के सासने जो उद्र नहीं 
लिए गये होंगे अथवा जो उञ्चर अपील की अर्जी मे दाखिल नहीं किए 
गये होंगे उन उज्ों पर ध्यान देना था नहीं देना एपेलेट कमिश्नर की 
मर्जी पर है। अगर कमिश्नर को खातिर हो जाय कि अपील की 
अर्जी में उच्न लिखना इच्छा कर नहीं छोडा गया या उसे छोड़ना 
गैरवाजिव नहीं था तो उस हालत में वह अर्जी में नहीं छिखे हुए उम्र 
को भी उपस्थित करने की रजा दे सकता है। 

(३) एपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर अपील करने वाले की सब 
दलीछों को सुन कर वाजिव निर्णय करेगा । बह पहले छगाई हुई टेकूस 
कायम रख सकता है, रद्द कर सकता है, टेकेंस की रकम घटा सकता 
है अथवा वढा सकता है। 

इसी प्रकार से इनकम टेक्स ऑफिसर के हुकम को रद्द कर सकता 
है, उसे कायम रख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है तथा 
इल्कम टेकेस ऑफिसर को फिर से कर छगाने का आदेश कर 
सकता है। हे 

परन्तु अपील करने वाले को कर या दण्ड की रकम बढाने के 
विरुद्ध कारण दिखाने का मौका दिए चिना एपेलेट एसिस्टेल्ट कमि- 
श्र कर की या दण्ड की रकम में वृद्धि नहीं कर सकेगा। 

यदि अपीछ इल्कम टेकूस ऑफिसर के हुकूम के विरुद्ध होगी तो 
इनकम टेकूस औफिपत्तर को अधिकार होगा कि उसको खुद की या 
उसके किसी प्रतिनिधि की सुनाई हो । 

| “धारा: ३१ 
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?७-एपिस्टेंट कमिश्नर के हुक्मों के ।विहद्ध अपील 


३२--(१) प्पेलेट एसिस्टेंट कमीश्नर का फेसछा अन्तिम माना 
जाता है। उसके विरुद्ध कमिश्नर के सम्मुख अपील नहीं दो सकती, 
फेवल धारा श८ के अनुसार यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर ने दृण्ड 
की सजा की हो, अथवा अपील सुनते समय कर की रकम या दण्ड 
की रकम वढाई हो तो इन अवस्थाओं में इन वातो के विरुद्ध कमिश्नर 
के सस्मुख अपील हो सकती है। ऐसे हुक्म की सूचना मिलने की 
तारीख से ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। 

(२) अपील निर्धारित फोरम पर करनी पड़ती है तथा निर्धा- 
रित ढय से उसे तस्दीक करना होता है। 

(३) अपील की सुनाई करते समय अपील करने वाले को 
अपनी बातें सुनाने का सुअवसर दिया जायगा और फिर कमिश्नर 
जो हुक्म उचित सममभेगा बह देगा | 

“धारा; ३३५ 


९८-रिविजन 


३३--(१) कमिश्नर अपनी इच्छा से अपने अधीन किसी अधि- 
कारी द्वारा या अपने ही द्वारा एसिस्टेट कमिश्नर के अधिकारों को 
भोगते समय की हुई कार्रवाही का रेकई मंगा कर उसको टुहरा 
सकता है । 

(२) रेकड मिलने पर कमिश्नर जो उचित समझे वह जाँच 
खुद कर सकता है या दूसरों से करवा सकता है और एक के 
विधान के अनुसार जो उचित समझे वह हुक्म दे सकता है। 


अनननत++. 


+ एपेलेड ट्रीव्यूनल के काग्रम होने पर यह धारा हट जायगी । 
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परन्तु कोई भी हुक्म जो कि एसेसी के खिलाफ जाता होगा वह 
एसेसी को अपनी बातें कहने का प्रा मौका दिए विना था उसको 


सुने बिना नहीं दिया जायगा । 
टवथारा : ३३।* 
?६-हाईकोर्ट के सम्मुख रेफरेन्स 

३३-ए--(१) यदि इनकम टेफ्प छगाते समय या उस सम्बन्ध में 
कोई कारवाही करते समय कोई कानूनी प्रश्न खड़ा हो तो कमिश्नर 

+' एपेलेट ट्रीव्यूनल के कायम हो जाने पर इस धारा में निम्नलिखित विधान 
रहेगा-- 

(१) कोई भी एसेसो जिसे एपेलेड एसिस्टेट कमिश्नर के हुक्म के अ्रति आपत्ति 
होगी बह हुक्म की सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर एपेलेड ट्रोव्यूनल के समक्ष 
अपील कर सकेगा । 

(२) इसी तरह से धारा ३१ के अनुसार दिए हुए एपेलेट एसिस्टेट कमिश्नर 
के हुक्म के प्रति कमिश्नर की कोई आपति होगी तो वह उन्क्रम-टक्‍्स ऑफिसर को 
इस ट्रीव्यूनल के समक्ष अपीछ काने की आजा दे सऊता है । ऐसी अपील हुक्म 
को तारीस से ६० दिन के अन्दर हो सकेगी । 

(३) इस प्रर्ार जो अपील की जायगी वह निर्दिष्ट फोर्म पर करनी होगी तथा 
नियमित रुप से अपील की अर्जी को तस्दीक करना होगा। अपील की अर्जी 
के साथ १००) जमा देने होगे। यदि अपीछ इन्क्रमटेक्स अफिसर द्वाग की गई 
होगी तो इस प्रकार रुपये जमा नहों ठेने होगे । 

(४) एपेलेड ट्रीव्यूनल दोनो पक्षी को अपनी बाते रखने का मौका देगा और 
फिर उचित सममेगा वह फेसला ठेगा। इस प्रकार दिया हुआ हुक्‍्म कमिश्नर और 
एसेसी को जताया जावेगा । 

(५) केवल धारा ६६ के विवान के सित्रा ट्रौब्यूनल द्वारा दिया हुआ फेसछा 
अन्तिम होगा । 
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खुद अपनी इच्छा से या अपने अधीन इनकम टेफ्स अधिकारी के 
रेफरेल्स करने पर उस मामले का एक वयान तसय्यार कर अपनी राय 
के साथ उसे हाईकोर्ट को भेज सकता है। 

- (२) एपेलेट एसिस्टंट कमिश्नर अथवा कमिएनर के हुक्म 
से किसी एसेसी को गेर इन्साफ हुआ माछ्म ठे, तो उस हुक्म की 
सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर वह अपने केस के सम्बन्ध मे 
हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी कर सकता 
है। अन्य हालतों मे हाईकोर्ट को रेफरेल्स नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
इनकम टेक्स कानून के नीचे हुए गुन्हा और दण्ड सम्बन्धी फोजदारी 
फेसों के सम्बन्ध मे अर्थात्‌ इनकम टेक्‍्स एक के अध्याय ८ का 
बावतों के सम्बन्धी भी हाईकोट को रेफरेन्स नहीं किया जा सकता। 

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी करते समय 
उसके साथ एसेसी को १००) जमा देने होंगे। कानूनी प्रश्न उपस्थित 
होता हो उसी हालत में एसेसी की अर्जी मिलने के बाद £० दिन के 
अन्दर कमिश्नर को अपने अभिप्राय के साथ हाईकोर्ट को रेफरेन्स 
करना होगा | 

धारा ३३ के अनुसार दिए हुए हुक्म पर से ही यदि कोई कानूनी 
प्रश्न खड़ा होता होगा तभी उसका रेफरेन्स हो सकेगा। यदि कोई 
हुक्‍्स ध्यरा ३१ के अनुसार दिया गया होगा ओर धारा ३३ के अनु- 
सार हुक्म से केवछ उस हुक्स का रिविजन हुआ होगा तो कानूनी 
प्रश्न उठने पर भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं हो सकेगा | 

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के बदले कमिश्नर धारा ३३ के अनु- 
सार अपने को मिले हुए अधिकार से एसेसी के पक्ष में फेसला दे तो 
एसेसी अपनी अर्जी वापिस उठा सकता है। 

धारा ३३ के अनुसार कमिश्नर अपना फेसलछा दे अथवा एसेसी 
की अर्जी मुद्दत बाहर होने या अन्य तरह से टिक सकने योग्य न होने 

१२ 
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(॥7०077७0०॥४ होने से) से वह उसे नामंजूर कर दें अथवा 
कानूनी प्रश्न उपस्थित न होता हो इस कारण से हाईकोर्ट को 
रेफरेन्स करना अस्वीकार कर दे और ऐसा कोई हुक्म मिलने के वाद 
३० दिन के अन्दर एसेसी अपनी अर्जी वापिस ले हे तो उसे जमा 
दिए हुए १००) वापिस मिल जाय॑गे। 

(३), (३ ए )- कोई कानूनी सवाहू उपस्थित न होने के 
कारण अथवा अर्जी मियाद बाहर होने के कारण यदि कमिश्नर 
हाईकोर्ट को रेफरेल्स करना नामंजूर करे तो नामंजूरी के हुक्म के 
क्रमशः ६ ओर २ महीने के अन्दर एसेसी हाईकोर्ट को अर्जी कर 
सकता है। हाईकोर्ट को कमिश्नर का हुक्म वाजवी नहीं लगने पर 
वह कमिश्नर को रेफरेन्स करने का या अर्जी को मियाद में सममने 
का हुक्म दे सकता है। 

(४) यदि हाईकोर्ट देखे कि जो बयान भेजे है वे प्रश्न 
का निर्णय करने के लिए काफी नहीं हैं तो वह केस को वापिस 
कमिश्नर के पास अपने आदेस अनुसार कुछ जोडने या परिवर्तन 
करने के लिए भेज सकता है| 

(४) रेफरेन्स होने के वाद, हाईकोर्ट केस को सुन कानूनी 
सवाल पर अपना फेसला देगा ओर फेसले की एक नकल कमिश्नर 
को भेजेगा और कमिश्नर हुक्म के अनुसार मुकदमे का निर्णय करेगा | 
यदि फेस अपने अधीन किसी इल्कम टेफ्स अधिकारी के रेफरेन्स से 
हुआ होगा तो कमिश्नर उसको नकछ की कापी भेजेगा और ऑफिसर 
उसके अनुसार फेसला देगा । 

(६) जब कि हाईकोर्ट को रेफरेन्स एसेसी की अर्जी पर किया 

जाय तब खर्च दिलाना या नहीं दिलाना कोर्ट की मर्जी पर होगा। 

(७) हाइकोर्ट को रेफरेन्स किया गया हो तो भी टेक्स 
की रकम तो कर निरूपण के हुक्स के अनुसार मियाद्‌ के अन्द्र दे 
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देनी होगी । रेफरेल्स मे कर की रकम कस होगी तो जितनी रकम कम 
होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्‍्म दिए हुए ब्याज सहित फिरती 
मिल जायगी । यदि ऐसे रेफरेन्स के फेसले के प्राप्त होने के ३० दिन के 
अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि वह प्रीवी काउसिल में अपील करने 
की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुफ्म कर कमिश्नर 
को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार 
दे सकता है। 

(७-ए ) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए ) के अनुसार एसेसी 
रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध में 
इण्डियन लिमिटेशन एक, १६०८ की धारा £ लागू होगी | 

--धारा * #६ 


२०--्रीवि काउन्सिल में अपील 


३३-बी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये 
मामले के सम्बन्ध में ठिए गये फेसले के विरुद्ध मे प्रीवि काउच्सिल में 
अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टीफिकेट दे देगा 
कि यह फेस अपील करने योग्य है | 





# ट्रोव्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिश्नर फो रिवीजन का अविकरार 
नहीं रहेगा। टीव्यूनल के फैसले के वि फक्त कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध में हाई 
कोट में अपील हो सकेगी । 
टीब्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध मे 
अभी जो अविकार और कत्तंव्य कमिश्नर के हैं ते सत्र अधिकार और क््तैव्य 
टीब्यूनल को सोप दिए जायेंगे । 
अजों मिलने के ९० दिन के अन्दर द्रीब्यूनल हाईकोर्ट को केस रेफर करेगा। 


९२] इन्कम-टेक्स कानून [ पैरा ३३-३४ 


(२) इस प्रकार अपील करने से यदि हाईकोर्ट के निर्णय में 
परिवर्तन किया जायगा या यह उलट दिया जायगा तो प्रीषि 
काउन्सिल के हुक्म को उसी प्रकार कार्यान्वित किया जायगा जिस 
तरह की हाईकोर्ट के हुकम को किया जाता है। 

“+थधारा ; ६६ ए 


२?-दिवानी कोर्ट में कोई कार्रवाही नहीं होती 


३३--(सी) इस एक के अनुसार किए गये कर-निरूपण को हट- 
बाने के लिए या उसमें परिवर्तन करवाने के लिए दिवानी कोर्ट में कोई 
सामछा नहीं किया जा सकेगा। और क्राउन के किसी कर्मचारी के 
प्रति उन सब कार्यो के लिए जो कि उसने गुडफेथ से किये है या 
करने का उसका इरादा है कोई मुकदमा, मासरछा या अन्य कारंबाही 
नहीं की जा सकेगी | 
“धारा : ६७ 


२२-मियाद की कृत 


३३--(डी)-(ए) इस एक के अनुसार अपील करने की मियाद की 

कृत करते समय या धारा ६६ के अनुसार अर्जी की मियाद कौ कूत 

करते समय जिस दिन हुक्स किया होगा बहू दिन और इस हुकूम 
की नकल पाने मे जो समय छगेगा वह बाद दे दिया जायगा। 
+धारा : ६७ ए 


२१-छुटी हुई आमदनी पर कर निरूपण 


३४--(१) यह्‌ संभव है कि किसी वर्ष में किसी शछुस पर टेक्स 
छगना छूट जाय या आमदनी आदि कम दिखाने से नीचे दर से टेक्स 
लिया जाय। बाद में यदि इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर को यह माल्म 


5 
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हो कि उस शछस के ऐसी आमदनी थी जिस पर टैक्स छग सकता 
था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और 
इसलिए अधिक टेक्स होना चाहिए तो उस हाछूत मे उस शख्स को 
नोटिस देकर (यदि शख्स कम्पनी हो तो यह नोटिस कम्पनी के 
प्रधान ऑफिसर को ठेना होगा | ) टेक्स छगाने के लिए कारंवाही 
करेगा। हाल मे जो सुधार किए गये हैँ उनके पहले यह नोटिस जिस 
वर्ष में टेकूस लगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति से एक 
वर्ष के अन्दर तक दिया जा सकता था। टेकस केवल एक द्वी 'गत 
वर्ष! ( ?। 0९०१8 ए७॥7 ) का लिया जा सकता था | 

इस सशोधित एक के अनुसार ऑफिसर के हाथ मे पकी (0७- 
770 ) खबर आने से उसे पता छगे कि किसी वर्ष में किसी शख्स की 
आमदनी पर टेकूस छगना छूट गया है, या टेकस नीचे दर से लिया 
गया है, कम टेकूस लिया गया है या रिढीफ ज्यादा दे दिया गया है 
तो उस हालत में वह उपरोक्त नोटिस भेज सकता है। अब नोटिस 
भेजने की मियाद्‌ एक वर्ष नहीं है, जेसा कि पहले था परन्तु अब ४ वर्ष 
के या ८ वर्ष के अन्दर तक नोटिस भेजा जा सकता है। 

नोटिस की मियाद ८ वर्ष उस हालत मे होगी जब कि ऑफिसर 
के सामने ऐसी धारणा करने का कारण होगा कि एसेसी ने आय का 
विवरण छिपाया है या समझ वूक्त कर गल्त--असह्दी (80007 ४०) 
विवरण दिया है। उपरोक्त परिस्थिति को छोड़ कर नोटिस तामिल 
की मियाद ४ वर्ष होगी। उपरोक्त ४ या ८ वर्ष की मियाद, जेसा 
कि ऊपर छिखा गया है, उस वर्ष की समाप्ति से गिनी जायगी जिस 
वर्ष की टेक्स लगाना छूटा दे या कमती टेक्स लिया गया है या 
रिढीफ अधिक ठिया गया है। उदाहरण स्वरूप सम्बत्‌ १६६४ 
साल की टेक्स सन्‌ १६३६-४० में छी जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को 
समाप्त होती दै। मियाद्‌ १ ता० अप्रेल ४० से गिनी जायगी। 
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परल्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि निम्न लिखित परिस्थितियों 
में नोटिस की मियाद पहिले की तरह १ वर्ष ही रहेगी। 

(क) यदि मुनाफा उस वर्ष सम्बन्धी होगा जिस पर 
ता० १, अप्रेल, ३९ के पहले समाप्त साल में टेफ्स छगाना चाहिए 
था। उदाहरण स्वरूप सं> वर्ष १६६४ की टेक्स सन्‌ १६३८-३६ 
में छी गयी है जो कि ३९ माचे, ३६ अर्थात्‌ ता० १ अप्रेल, ३६ के 
पहले समाप्त होता है। नोटिस की मियाद १ अप्रेल ३६, से एक 
वर्ष होगी | 

(ख) जब कि वह शख्स जिस पर कि टेक्स छगाया 
गया है था छगाया जायगा छक्षृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले 
किसी शख्स का एजेल्ट समझा गया हो | 

इस धारा के अनुसार जो टेक्स छूगायी जायगी वह उसी दर से 

लगायी जायगी जिस दर से कि वह उस हालत में छगाई जाती जब 

कि कोई रकम टेक्स लगने से नहीं छुटती या पूरा कर-निर्धारण होता | 

(श) ऊपर जो ४७ या ८ वर्ष की मियाद बताई है उसके बाद 

टेक्स का कोई हुक्स नहीं हो सकेगा। अर्थात्‌ जिस परिस्थिति में 

जो मियाद छागू होगी उस परिस्थिति में ठसी मियाद के अन्दर टेफ्स 
का हुक्स किया जा सकेगा उसके वाद नहीं । 

-धारा : ३४ 


२४--मुल-सुधार 
३४--(१) कमिश्नर ह्वारा अपील के समय या रिब्िजन के समय, 
एसिस्टेंन्ट कमिश्नर ह्वारा अपील के समय, अथवा इनकम टेकक्‍्स 
ऑफिसर द्वारा कर छगाते समय दिए गये हुक्म के कांगजों में कोई 
प्रयक्ष भूल माढम पढ़े तो उन हुक्‍्मों की तारीख से चार वर्ष के अन्दर 
वे खुद अपनी ही इच्छा से भूछ-सुघार कर सकते हैं अथवा कोई 
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एसेसी ऐसी भूछों के प्रति ध्यान खींचे तो उनको सुधारने के लिए वे 
बाध्य है। संशोधन के पहले ऐसी भूलें एक वर्ष के भीतर ही सुधारी 
जा सकती थीं परन्तु अब सशोधित कानून के अनुसार वह चार वर्ष 
तक सुधारो जा सकती हैं । 

(२) भुल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर की रकम घटने पर 
एसेसी से बेसी लिया हुआ टेक्स उसे वापिस मिल जाता है। 

भूल-सुधार के कारण यदि टेक्स वृद्धि की गुजाइश होगी तो 
भूल-सुधार करने के पहले ऐसे बिंचार की सूचना एसेसी को दे ऐेनी 
होगी ओर उसे अपनी वातें रखने का उचित अवसर भी देना 
होगा । 

भूछ अगर ता० १४३६ के एक वर्ष से अधिक पहिले दिए हुए 
हुक्म मे होगी तो बह सुधारी नहीं जा सकेगी । 

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर में ध्रृद्धि होने पर 
इल्कम टेक्स ऑफिस एक नोटिस मेफ डिसान्‍्ड भेज कर कर बसूल 
करेगा। इस नोटिसर मे टेक्‍्स स्वरूप कितने रुपये देने होंगे ये लिखा 
रहेगा। यह नोटिस धारा २९ के अनुसार दिया हुआ नोटिस 
सममभा जायगा ओर उसी तरह से इस एक के विधान छागू होंगे। 

“धारा ; ३६५६ 





“ एपेलेड ट्रौब्यूनल कायम होने के बाद इस धारा में निम्नलिखित सुथार 
कर देने होगा -- 

(१) उपधारा न० (>) और (२) के नम्बर (३) और (४) हो जायगे। 
उपधारा (३) इस प्रकार रहेगी 

(९) एपेलेट ट्रीब्यूनल द्वारा भूल सुधार करने के सम्बन्ध में उपघारा (१) मे 
दिए हुए विधान लागू होंगे। 


९६ ] इन्कम-टैक्स कानून [ पेरा ३६-३७ 
२५-टैक्स फहाव में )॥ ते कम टुकड़े को छांट देना 


३६--कर या जो रकम वापिस ( ॥७॥70 ) दी जाय उसको 


फछाते समय, आने के वे ट्कड़े जो कि )| से कम होंगे गिनती में नहीं 
लिए जाय॑ंगे और आने के वे टकड़े जो कि ) के वराचर या उससे 


अधिक होंगे -) माने जायंगे | 
+घधारा : ३६ 


२६-हलफिया गवाही लेने का अधिकार 


३७--निम्न लिखित बातों के सम्बन्ध में किसी मुकढमें की सुनाई 
करते समय इनकम टेक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर, और 
एपेलेट ट्रीव्यूनछ कायम हो जाने पर उसको इस अध्याय के प्रयोजन 
के लिए वे सव अधिकार रहेंगे जो कि सन्‌ १६०८ के जाव्ता दीवानी 
के अनुसार कोट को रहते है। 
(ए) किसी व्यक्ति को जबरन हाजिर कराने और हलफिया 
या प्रतिन्नावद्ध गवाही लेने के सम्बन्ध में । 
( वी ) जबरन दस्तावेज पेश कराने के सम्बन्ध में | 
(सी ) गवाहों के वयान के लिए कमीशन निकालने के 
सम्बन्ध में । 
इस अध्याय के सूरत जो भी कारवाही की जायगी वह ताजी- 
रात हिल्‍्द की दफा १०३ और २९५८ के अर्थ के अनुसार और धारा 
१६६ के प्रयोजन के लिए न्याय कर्ता अदाछत की कारंबाई मानी जायगी। 
--धारा ; ३७ 
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२७-खबर श्राप्त करने का अधिकार 


शे८-इस एक के प्रयोजन के लिए इल्कम टेक्स ऑफिसर या 
एसिस्टेंट कमिश्नर : 

(१) किसी भी फर्म था हिन्दू अविभक्त हुतुस्ब को फर्म के 
सदस्यों की तालिका या कुटुस्ब के मैनेजर या युवा सदस्यों की सूची 
और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है। 

(२ ) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई 
शख्स ट्स्टी, या गाजियन या एजेन्ट है, तो उन सब शख्स के नाम 
ओऔर पत्तों की तालिका देने की आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या 
जिसकी ओर से वह टस्ट्री, गाजियन, या एजेल्ट है| 

(३१) किसी एसेसी को उन सब शख्सों के नाम और पत्तों 
का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष मे 
भाड़े, व्याज, कमीशन, रोयकछटी, दराछी, या वेतन के शीर्षक के नीचे 
जिस पर टेक्स नहीं हो सकती ऐसी एलुइटी, (७४00७) के बावत में 
कुछ मिल कर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमे 
दी गयी हों उनका पूरा विवरण माग सकता है। 

धारा . १८ 


२८-कमनी के रजिप्टर निररक्षिण का अधिकार 


३६--इल्कम टेक्स ऑफिसर, था एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कोई शख्स 

जिसको कि इस सम्बन्ध से इनकम टेक्स मफिसर ने या एिसस्टेट- 

कसिश्षर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कस्पनी के सदस्यों 

या डिवेचर होल्डर या मोरगेज लेते वालों के ( 770 ॥8820९8 ) 

नास जिस रजिप्टर मे लिखे जाते हों उसका या ऐसे किसी रजिप्टर में 

छिखी हुई बातों का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता 
१३ 
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हो तो उनकी नकछे भी छे सकता है या किसी दूसरे शख्स के द्वारा 
नकले छिखा सकता है। 
+धारा : ३६ 


डध्क्कुन ७५ 
खास अवस्थाओं में कर के लिए दागित्त्व 


?-गाजियन, टूत्टी और एजेप्ट का दायित्व 


४०- कभी-कभी नावालिग, पागल यथा नासममझ (,प्राक्रा0 
0० 3000 ) या छ्ृटिश भारत के बाहर रहनेवाले शख्स की ओर से 
गार्जियन, ट्स्टी या एजेण्ट रहता है। नाबालिग आदि की जो 
मिलकियत होती है उसे वेनीफिसीयरी की मिरूकियत कहते है और 
नावालिग आदि को वेनीफिसीयरी ( ७७॥९०७ए ) कहा जाता है। 
किसी बेनीफिसीयरी की आय के सम्बन्ध में टेक्‍्स गारजियन आदि 
पर छगाया जाता है। यह टेक्स वास्तव में मिली हुई आय पर नहीं 
परन्तु जो आय बेनीफिसीयरी की ओर से गार्जियन आदि को पाने 
का हक रहा हो उसके सम्बन्ध में गाया जाता है। 

टेक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही छगाया और अदाई 
किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी 
पर छगाया और उससे अदाई किया जा सकता | 

यदि वेनीफिसोयरी बूटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स हो 
तो उस हालत में टेक्स सीधे ( )७०) उस पर ही छगाया और 
उससे वसूछ किया जा सकता दै। “-धारा ; ४० 


पैरा ४१] इन्कम-टेक्स कानून [९९ 
२-कोर्ट ऑफ बा्डस आदि का दायिल 


४१--(१) उस आमदनी के सम्बन्ध मे, जिसको कि किसी शख्स 
की ओर से कोट ऑफ वार्ड ( 000+ ० प७१ ), एडमिनिस्ट टर्स 
जनरढ ( 4009" ६07'8--(॥९७॥९५४) ); अऑफिसियल ट्स्टी, या 
कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीचर ( २९०७ए७ ) 
या मैनेजर या ट्स्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्रस्टी या टस्टियों 
को पाने का हक दै, टेक्स कोर्ट आफ वार्ड आदि पर छगा कर उनसे 
अदा किया जायगा। 

टेक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही छगाया और अदाई 
किया जाता है जिस प्रकार से ओर जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी 
पर छगाया और उससे अदा किया जा सकता है । 

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स के लिए ( ०॥ )०७॥७)/ ) 
प्राप्त नहीं की जाती या जिनकी त्तरफ से (०७ 9०॥॥]४ ) वह प्राप्त 
की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या साल़म नहीं 
होते तो टेक्स ऊँचे-से-ऊँचे दर से छगा कर बसूल की जाती है। 

यदि ट्स्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस 
पर इस एक के अनुसार टेफ्स छगाया जा सके तो ट्रस्ट से जितनी 
आमदनी वेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निश्न फोरमूले के 
अनुसार निकाले गये, भाग के सस्बन्ध में ही टेक्स छोगा | 





टृस्ट को कुक. आय ट्रव्ट की आय का अश 
४ ञ 
चेनीफियीयरी द्वार जिस पर टेक्स लगायी हे हा हम 
प्राप्त आमदनी का हु जा सकती है बे 
वह हिस्सा जिस पर टश्ट की पूरी आमददी 


टेक्स कृतों जायगो 
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(२) उपधारा (१) में जो विधान है वह होते हुए भी जिस 
शख्स की तरफ से ( 00 0७)॥७।६ ०६ ) आसदनी प्राप्त की गई है उस 
पर सीधे उस आमदनी के सम्बन्ध में टेक्स छगाया जा सकेगा और 


वसूल किया जा सकेगा। 
पारा ; ४१ 


२-भारत में निवास वहाँ करनेवाले ( ॥00-78जते७७७ ) 


४२९--(१) निम्नलिखित आमदनी,« नफा या छाभ घृटिश भारत 
में उपार्जित या उत्पन्न हुआ सममा जायगा : 

(क) जोकि बृटिश में कारवाही सस्वन्ध से या उसके 
द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित हुआ होगा; 

(ख)जो कि प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से वृटिश 
भारत में रही किसी जायदाद ( 7?/09९७४४ ) से हुआ होगा; 

(ग) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बृटिश भारत 
में रहे किसी एसेट ( 8४४०४ ) या आमदनी के जरिये ( 8000७ ) 
से या ह्वारा हुआ होगा; ह॒ 

(घ) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्याज पर 
दिए हुए ओर बृटिश सारत में नगद रूप में या वस्तु के रूप मे छाए 
हुए रुपयों से या द्वारा हुआ होगा । 

उपरोक्त आय को पाने का हक जिस शख्स को होगा; वह शख्स 
यदि बृटिश भारत का निवासी नहीं होगा तो इस आय पर जो 
टेक्स लगाया जायगा वहू या तो आय को पाने के हकदार उस 
नव रेजिडेण्ट के नाम से या उसके किसी एजेण्ट के नाम से लगाया 
जायगा। उस हालत में जब कि टेक्‍्स एज्लेण्ट के नाम पर छगाया 
जायगा तो इस एक के लिए, एजेण्ट ही इनकम टेक्स के सम्बन्ध मे 
एसेसी माना जायगा। 
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बृटिश भारत में निव्रास नहीं करनेवाले शख्स से टेक्स धारा १८ 
के अनुसार उड़म स्थान (४६ 8०४०७ ) से ही कटवा कर वसूल 
किया जा सकता है। 

यदि ऐस्त शख्स मे टेक्स की कोई रकम वाकी होगी तो उपरोक्त 
तरीके के उपरान्त उसकी एसेट, जो कि दृटिश भारत में होगी या 
कभी यहाँ आयगी उससे काटी जा सकेगी | 

कोई भी एजेण्ट या ऐसा शख्स जिसको कि यह अन्‍न्देशा हो 
कि वह एजेण्ट माना जा सकता है तो भारत मे निवास नहीं करने 
वाले किसो शख्स को रुपये देते समय उनमें से उतनी रकम टेक्‍्स 
स्वरूप अपने पास रख सकता दे जितनी कि वह अनुमान से इस 
धारा के अनुसार देने का अपने को दायक समझे | 

इस प्रकार काटी जाती हुई रकम को लेकर यदि एजेण्ट ओर 
'न्‌ रेजिडेण्ट शझ्स में मतमेट हो तो उस हालत में कितने रुपये 
काटना--इस सम्बन्ध में इल्कम टेक्‍्स भफिसर से सार्टीफिकेट ली 
जा सकती है। और इस प्रकार प्राप्त की हुई सार्टीफिकेट टैक्स काट 
रखने के लिए अधिकार-पत्र समझी जायगी | 

वाद में नव्‌ रेजिडेण्ट पर टेक्‍्स लूगायी जायगी तो एजेण्ट या 
उस शख्स से जिसने कि उपरोक्त रूप से रुपये काट कर रक्खे है उतने 
ही रुपय्रे अदा किए जा सकेंगे जितने की सार्टीफिकेट के अनुसार 
उसने काटे होंगे। यदि एज्ेण्ट या उस शख्स के पास उस समय नन- 
रेजिडेण्ट की ओर कोई एसेट होगी तो एसेट की तादाद तक और 
रुपये भी उससे काटे जा सकेंगे | 

(२) यदि एक नन्‌ रेसिडेण्ट शख्स था बृटिश भारत में 
साधारण तौर पर नहीं बसनेवाल़े शख्स का बृटिश भारत मे चसने- 
वाले किसी शख्स के साथ कारवार होगा और इल्कम टेकक्‍्स 
ऑफिसर को ऐसा दिखाई देगा कि इन शख्सों में नजदीक सम्बन्ध 
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होने से कारबार ऐसे ढंग से चलाया ( किया ) जाता है कि भारत 
में बसनेवाले शख्स को, नन-रेसिडेण्ट या छृटिश भारत में साधारण 
तौर पर नहीं बसनेबाले शख्स के साथ कारबार होने से, कोई मुनाफा 
नहीं होता या साधारण रूप से जितना नफा होने की सम्भावना की 
जा सकती है उतना नहीं होता तो उस कारबार से जो नफा हुआ 
होगा या जो उचित रूप से हुआ साना जायगा उसके सस्वन्ध से 
टेक्स छृटिश भारत में रहनेवाले शख्स के नाम से छूगायी जायगी 
ओर वही इस एक: के प्रयोजन के लिए टेकक्‍्स के विषय में एसेसी 
माना जायगा | 


(३) उस कारबार के नफे का, जिसके सब कार्य बृटिश 
भारत में नहीं किए जाते, उतना हो अंश बृटिश भारत में उपाजन या 
सचित हुआ सममा जायगा जितना कि उचित तौर पर बृटिश भारत 
मे किए गये कार्यो के अंश से सम्बन्धित किया जा सकेगा। 

धारा : ४२ 


४-ननू रेजिंडेण्ट का एजेन्ट कोन 


४३--इस कानून के लिए नन्‌ रेजिडेण्ट की ओर से निम्नलिखित 

शख्स एजेण्ट समझे जायेंगे वशर्ते की इल्कम टेफ्स ऑफिसर ह्वारा 
उन्हें एडेण्ट मानने का नोटिस दे दिया गया हो : 

(१) नन्‌ रेजिडेण्ट द्वारा या उसकी तरफ से नियुक्त 
शख्स, 

(२) नन्‌ रेजिडेण्णट के साथ जिसका कोई व्यापारिक 
सम्बन्ध हो वह शख्स; 

(३) रेजिडेण्ट को जिसके सार्फत कोई आमदनी, सुनाफा 
या लाभ प्राप्त हुआ होगा वह शख्स | 
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यदि साधारण तौर पर कारबार करते हुए दूंटिश भारत मे रहते 
हुए किसी दलाल के मार्फत ऐसी परिस्थिति मे सोदे ( ॥ &7880007 ) 
होते हों कि उन सौढों के सम्बन्ध वह दलाल सीधा नब्‌ रेसिडेण्ट 
प्रिन्सिपल के साथ या उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक 
ऐसे नन-रसिडेण्ट- दलाल के साथ या उसकी ओर से कास करता 
है, जो कि साधारण तौर पर कारवार के ढंग पर ये सौदे करता है 
परन्तु प्रिन्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति मे इस धारा के लिए 
प्रथमोक्त दा को ऐसे सौठढों के सम्बन्ध में नन्‌ रेसिडेण्ट शख्स 
का एजेफ्ट नहीं माना जायगा | 

कोई भी शरुस किसी नन्‌ रेजिड्ेण्ट का एजेण्ट नहीं माना जायगा 
जब तक कि उसके दायित्तव के सस्व्न्‍्ध मे उसको अपने उज्ज रखने का 
भौका नहीं दिया गया होगा | 

एज्ेग्ट कौन है >यह्‌ समझाने के उदाहरण दिए जाते हैं :-- 

(१) ब विछायत से अपना मार अ को बृटिश भारत में 
चेचने के लिए भेजता है। अ को नौकरी या कमीशन मिलती है। 
अ, व का एजेण्ट कहलायगा | 

(२) व विछायत से अपना माल अपनी जोखस पर बृटिश 
भारत में अ को बेचने के लिए भेजता दै। उधार की जोखम व की 
है। अ कमीशन पाता है। अ, व का एजेन्ट है| 

(३) बृटिश हिन्द का रईस अ विलायत से व के पास से 
सार सोछ लेता है ओर वह माल अ अपनी भर्जी मे आवे 
उस भाव से बेचता है। डूबत की जोखम व की नहीं है। आ, व का 
एजेण्ट नहीं है | कन्साइनमेण्ट के धन्धे मे एजेल्सी का सवाल उपस्थित 
नहीं होता । 


“पारा; ४३ 
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४--बन्द हुए फर्म या एसोसियेशन के सम्बन्ध में दाबिल 

४४--यदि किसी फर्म ने या शख्सों के मण्डल ने अपने किसी 
कारवार, पेशे या रोजगार को बल्द्‌ कर दिया होगा तो बन्द करने 
के समय फर्म के जो व्यक्ति साम्ेदार थे या मण्डल के सदस्य थे 
वे फर्म या मण्डल की आमदनी पर टेक्स देने के लिए तथा टेक्स 
की रकम के लिए सम्मिलित रूप से और प्रथक-पृथक्‌ रूप से 
दायक होंगे। 

यही बात उस सम्बन्ध में सी समझनी चाहिए जब कि कोई 
व्यक्ति का मण्डल उठ जाय | 

टेक्स कं तने और टेक्स छगाने के सम्बन्ध मे जो नियम अध्याय 
४ में बतछाए गये हैं वे सब, जहाँ तक होगा, छागू होंगे। 


“पारा; ४४ 
अध्याय-५ ए 
जहाजों से कारबार करने वालों के सम्बन्ध में 
खास विधान 


/-ऐसे कारवार के सम्बन्ध में टैक्स का दायित्व 


४४-ए--बहुत से ऐसे शख्स है जो घूटिश भारत के बाहर रहते 
हैं परन्तु जो बृटिश भारत में जहाज के मालिक या चार्टरर की दैसि- 
यत से कारबार करते हैं। ऐसे शख्सों पर टेफ्स छगाने और उसे 
वसूल करने के विधान अलग ही हैं। ऐसे शख्स के सस्वन्ध में 
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साधारण विधान छागू नहीं पड़ते। ये खास विधान इस अध्याय में 
लिखे जाते हैं । 

यहाँ इतना खयाल रखना जरूरी है कि इल्कम टेक्स काफिसर 
को यदि इस बात का विश्वास हो जाय कि ऐसे शख्स की ओर से 
कोई एजेल्ट है जिससे बाद के वर्ष में ठेक्स अदा किया जा सकेगा तो 
उस हालत में ये खास विधान काम में नहीं लाए जाते। 

उस शख्स को जो उपरोक्त रूप से कारवार करता दै उसे नीचे की 
धाराओं मे प्रिन्सिपल' कहा गया है। 

>-धारा ; ४४-ए 


२-लाभालाभ की रिटर्न 


४४--बी-(१, दृटिश भारत के किसी वल्टरगाह को छोड़ने के 
पहले हर जहाज के निरीक्षक (78809/ ) को जिस जहाज के प्रति 
ये खास विधान, लागू पड़ते है, एक रिटर्न तेयार कर इनकम टेफ्स 
ऑफिसर को देगा और इस रिटर्न में वह दिखायगा कि उस बल्दर- 
गाह में जहाज पहुँचने के समय से छादे गये माल, मुसाफिरों या 
जीवित जल्तुओं को ले जाने के भाढ़े के सम्बन्ध मे चुकती फ्ितने रुपये 
प्रिल्सिपछ को दिए गये या देने होंगे | 
(२) रिटर्न सिलते पर इल्कम टेक्स ऑफिसर उपधारा (१) 
के अनुसार जो रकम दिखाई गई होगी उसकी कूँत करेगा। और 
इसके छिए जो वही-खाते था कागज-पत्र आवश्यक सममेगा वह 
मगायगा। इस प्रकार जो रकम कती जायगी उसका वारहवाँ 
हिस्सा उक्त वन्द्रगाह से मुसाफिर, जीवित पशु और माल ले जाने 
के कारण हुआ नफा समझा जायगा। 
है (३) इस नफे पर इन्क्रम टेक्‍्स ऑफिसर टैक्स रूगायगा | 
व्क्‍्स का रेट वह होगा जो कि उस समय एक कम्पनी की कुछ 
प्ष 
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आय पर छागू होगा। टेक्स का रुपया मास्टर को देना होगा। 
और उस समय तक पोर्ट छ्लीयरेंस नहीं मिलेगा जब तक कि कस्टम 
कलकर या ट्ियरंस देने के लिये अन्य अधिकृत ऑफिसर को 
यह संतोष न हो जाय कि टेक्‍्स दे दिया गया है। 

--धारा : ४४-ची 


३-अडजेस्टमेंट 
४४--( सी ) इस अध्याय के अनुसार प्रिल्सिपल की ओर से 


जिस वर्ष में टेक्स दी गई होगी उसके बाद के वर्ष में प्रिन्सिपठ यह 
दावा कर सकता है कि गत वर्ष कौ उसकी कुछ आमदनी की कूत 
की जाय और एक के अल्य विधान के अनुसार टेफ्स का निर्णय 
किया जाय और अगर ऐसा दावा किया जायगा तो यही समझा 
जायगा कि पहले जो रुपये दिए गए हें वे टेक्स के सम्बन्ध में पेशगी 
दिये गये है । 

इस प्रकार क्ूती हुई टेक्स कम होगी तो पहले जितने रुपये अधिक 
लिए गये होंगे उतने वापिस दे दिए जायंगे। यदि टेक्स अधिक 
होगी तो बाकी रुपये और जमा देने होंगे। 

--धारा : ४४ सी 


आध्या यू-४ थीए 


इनकम टैक्‍स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित 
उपायों को रोकने के लिए खास विधान 


?-आय के हस्तान्तर द्वारा टेक्स बचाना 


४४--डी-(१) यदि कोई शर्स अपने एसेट्स *' को इस प्रकार 
हस्ताल्तरित करे कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कार्रवाही 
के परिणाम स्वरूप ऐसी कोई आमदनी, जिस पर कि उसके हाथ में 
टेक्स लग सकता था, किसी अल्य शख्स को, जो कि छूटिश भारत 
का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने छगे परन्तु 
इस प्रकार की आमदनी को उपभोग मे छाने का अधिकार उसी 
हस्तान्तरित करने वाले शरूस को हो तो यह आसदनी इस एक के 
प्रयोजन के लिए प्रथम शख्स की ही समकी जायगी | 
“धारा; ४४ डी (४) 
॥' १--यहाँ 'एसेट' शब्द मे जायदाद ( "006४४ ) या ज॒िसी प्रकार के 
अधिकार को गभित समझना चाहिए। --घारा ४४डी (७) ए 
२ हस्तान्तर के सम्बन्ध में ततूसम्बन्धी कार्यवाही का अर्थ उसी शख्स 
द्वारा की गई उन कारवाहियों को समझना चाहिए जो 
(१) एसेट्स हस्तान्तरित किए गये हैं उनके विषय मे को गई हो, 
(२) एसेड्स प्रयक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हस्तान्तरित एसेट को अनुलक्ष 
( १९]१7४४८॥ ) करते हो, उनके विपय में की हों, 
(३) उपरोक्त एसेट्स द्वारा उत्तन्‍्न आमदनी के विपय में की जाय, 
(४) ऐसे एसेट्स के विषय मे की गई हों जो उपरोक्त एसेट्स द्वारा एक- 
त्रित आमदनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुलक्ष (००[)) ०७७॥।) करती हो। 
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(२) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स को इस प्रकार 
हस्तान्तरित करता है कि उसके परिणास स्वरूप या तत्सस्वन्धी 
कारवाही के परिणाम स्वरूप कोई आसदनी किसी अन्य शख्स को, 
जो कि बृटिश भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न 
हो, मिलने रंगे परन्तु हस्तान्तरित करनेवाले शख्स को हस्तास्तर के 
पहले या बाद में निश्नलिखित कोई रकम प्राप्त हो या प्राप्त करने का 
हक हो तो इस एक: के प्रयोजन के लिए वह आमदनी प्रथम शख्स 
की ही आमदनी मानी जायगी :-- 

(१) उधार के बतौर दी हुई या दी जानेवाली कोई रकम; 

(२) उधार को चुकती करने के बतौर दी हुई कोई रकम, 

(१) या अन्य कोई रकम जो कि रुपयों के रूप में 
पूरे बदले के बिना दी गई हो या दी जाने की हो और जो आमदनी 
के अतिरिक्त किसी अन्य रूप मे दी गई हो 

(३) उपधारा (१) और (२) उस समय छागू नहीं होगी 
जब कि हस्तान्तर करनेवाठा शख्स इनकम टक्‍स ऑफिसर को यह 
दिखा कर सन्तोष पहुँचा देगा 

(९) कि न तो हस्तान्तर (#्वार्शश/) और न 
तत्सम्बन्धी कारवाही का प्रयोजन या कोई एक प्रयोजन टेक्‍्स से 
बचाना था, या 

(२) कि हस्तास्तर और तत्सस्वन्धी सब कारवाही 
न्‍्यायोचित कारवारी व्यवहार ( 00फ्रीते७ए एणराएशलणतर 
#"'१788007)8 ) थे और चे टेक्स की जिस्मेवारी से बचने के लिए नहीं 
सवे गये थे । 

(४) इस घारा के विधान ता० ३१ साचे, १६४० को 
समाप्त होनेवाले वर्ष और उसके बाद के वर्षों में इल्कम टक्‍्स और 
सुपर टेक्स छगाते समय छागू होंगे, और उन सब हस्ताल्तरों और 
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तत्सम्बन्धी कामों के विषय मे छागू होंगे जो इस सशोधित कानून के 
शुरू होने के पहले या बाद में किए गये होंगे। 

(४) यदि इस धारा के अनुसार किसी शख्स की सममी 
हुई आमदनी के सम्बन्ध मे उस पर टेकक्‍्स छगा दिया गया होगा और 
वाद में वह आमदनी उप्त शख्स के हाथ में आमदनी के हूप में या 
अन्य किसी रूप मे आई होगी, तो वह फिर इस एक के प्रयोजन के 
लिए उसकी आमदनी की अंग नहीं मानी जायगी। 

-धारा ; ४४-डी 


२-पिक्‍योरिटियों की लेवा वेची द्वारा टैक्स बचाना 


४४-ई--(१) यदि जमानतों का मालिक (0णछग67 ० छाए 
४००॥3०& ) जमानतों को विक्री करने था हस्तान्तरित करने को 
राजी हो और उसी या सलप्न अग्नीमेंट के द्वारा 

(ए) जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने को 
राजी हो; या 

(वी) प्राप्त ऐच्छिक हक को वाद में उन जमानतों को 
वापिस खरीदने या लेने के लिए काम में छाये और इसका फल 
यह हो कि इन जमानतों के विषय से जो व्याज मिलने को था वह 
किसी अन्य शख्स को मिले तो इस एक के प्रयोजन के लिए यह 
व्याज जमानत के सालिक की आमदनी समझी जायगी, किसी दूसरे 
शरूस की आमदनी नहीं। 

(२) 'जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने! के 
अस्तर्गत वेसी ही अन्य जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से हेने 
का अर्थ समझ लेना चाहिए। 

यदि बेसी ही जमानत वापिस खरीदी जायगी या ली जाय॑गी तो 


११० ] इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ४४ 


मालिक की जिस्मेवारी उससे अधिक नहीं होगी जितनी की उन्हीं 
जमानतों को वापिस खरीदने या छेने से होती । 

: (३) यदि कोई शख्स, जिसका कारवार सस्पूर्णतः या 
अश रूप से जमानतों की खरीद-विक्री है, कोई जमानत खरीदने या 
लेने को राजी हो ओर उसी या सलम्न अग्रीमेंट द्वारा--- 

(ए) जमानतों को वापिस बिक्री कर देने या वापिस 
हस्तान्वरित कर देने को राजी हो, या 

(वी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद में उन जमानतों को 
वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने के काम में छावे और इसका 
फल यह हो कि जो व्याज जमानतों के सम्बन्ध में मिलते को हो वह 
उसे मिले तो इस एक के प्रयोजन के लिए उस कारवार के नके या 
सुकसान की कृत करते समय इस सोदे को दहिसाव मे नहीं लिया 
जायगा। 

(४) उपधारा (३) में जमानतें वापिस बिक्री करने या 
वापिस हस्तान्तरित करने के अन्तर्गत बेसी ही अन्य जमानतों को 
वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने का अर्थ समझ छेना चाहिए। 
परन्तु यह अर्थ किसी आवश्यक सुधार के अधीन होगा | 

(५) इस धारा में (ए) ध्याज' शब्द में (डिविडेन्ड' 
गमित है | 

(वी) 'जमानत' शब्द में स्टाक और शेयर गर्मित है। 

(सी) जमानतें सरीखी समभी जायंगी यदि जिनके 
पास ये है उनको मूल और व्याज के सम्बन्ध में एक ही शख्स के प्रति 
समानाधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को काम में छाने के भी 
समान उपाय प्राप्त हैं। जमानतों की मोद शाब्दिक कीमत में या 
जिस रूप में वे हैं या जिस ढंग से वे हस्ताल्तरित की जा सकती हैं इसमें 
अन्तर होने से ही जमानतें भिन्न २ नहीं होंगी । 
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है) इनकम टेकस ऑफिसर लिखित सूचना देकर, 
किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद्‌ के अन्दर ( यह मियाद्‌ 
शू८ दिन से कम न होगी ), उन सब जमानतों के बारे मे जिनका 
कि, नोटिस में उक्त समय, वह मालिक था, वे सव विवरण पेश 
करने का आदेश कर सकता है जो कि बह इस उपधारा के प्रयोजन 
के लिए आवश्यक समझे और इस बात को खोजने के लिए आब- 
श्यक सममे; कि उन सब जमानतों के व्याज के बावत में टेक्स दिया 
गया है या नहीं। यदि वह शख्स विना किसी वाजिव कारण के 
नोटिस का पालन नहीं करेगा तो वह अधिक-से-अधिक ६००) के 
दण्ड का भागी होगा । इस प्रकार दण्ड करने के उपरान्त भी यदि 
वह अबज्ञा करेगा तो जितने दिन अवज्ञा करेगा उतसे दिनों तक प्रत्येक 
दिन उपरोक्त दण्ड का भागी होगा। 

-धारा; ४४ ई 


२-स-डेविडेप्ड पिक्योरिटियों की सरीद जिक्री के 
द्वारा टैक्स को बचाना 


४४-एफ--(१) इनकम टेक्‍्स अओफिसर लिखित सूचना देकर 
किसी भी शख्स को, नोटिस मे दी हुई मियाद्‌ के अन्द्र ( यह मियाद 
र८ दिन से कम न होगी ) तथा निर्दिष्ट फार्म पर किसी भी जमानत 
के विपय में जिसमे कि नोटिस में उक्त समय के वीच किसी प्रकार 
का वेनीफिसीयल हक रहा होगा और जिसके विपय में, उक्त समय 
में, उसको कोई आमदनी नहीं मिली होगी, या उसको जो आमदनी 
मिली होगी बह उस रकम से कम होगी जितनी कि आमदनी होती 
अगर इन जमानतों की आमदनी रोज-रोज मिलती और उसी प्रकार 
से बंदी जाती (७७७0/४०१० 8९८००००॥१४))) तो. एक चिचरण पेश 
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करने का आदेश कर सकता है और ऐसे शख्स को, चाहे सम्पक रखते 
हुए वर्ष या वर्षो के छिए उसकी छुछ आमदनी पर टैक्स या सुपर टैक्स 
लगाया गया हो या न लगाया गया हो, सागे गये बयान या विवरण 
पेश करने होंगे | 

(२) यदि ऐसे किसी शख्स की जमानतों के सम्बन्ध मे 
सब परिस्थितियों को ( जिसमे बिक्री, खरीद, कारबार, कल्ट्राक, 
वन्‍्दोवस्त, हस्तान्तर या जमानतों के सम्बन्ध में कोई अन्य कारंबाही 
सामिल है ) देखते हुए इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर को यह दिखाई दे कि 
उस शख्स ने इस प्रकार किसी बर्ष के लिए जो टेक्स या सुपर टैक्स 
टसको इन जमानतों की आमदनी के सम्बन्ध में देनी होती, अगर 
वह आमदनी प्रति दिन उत्पन्न हुईं मानो जाती और उसी 
अनुसार वॉँटी जाती और इनकम टेकस और सुपर टेक्स के लिए 
सब साधनों की आमदनी का अंग मानी जाती, उसकी रकम की 
दृष्टि से १० प्रीति शत से अधिक टेक्स को टाछ ढिया है तो उस 
अवस्था में वे जमानते वे जमानतें मानी जायंगी जिन पर उपधारा 
(३) छागू पड़ती है। 

(३) ऐसे किसी शख्स की हालत में टेक्स और सुपर 
टेक्स की कूत के लिए उन जमानतों की आय जिन पर कि यह धारा 
लागू होती है दिन प्रति दिन उत्पन्न हुई समझी जायगी और ऐसी 
जमानतों की उसके द्वारा विक्री या हस्तान्तर होने पर या उसके 
खरीदने या हस्तान्तर कराने पर आमदनी उस समय प्राप्त हुईं समझी 
जायगी जब कि वह उत्पन्न हुईं समझी जायगी। 

(१) यदि ऐसा शख्स इल्कम टेषस ऑफिसर को सल्तोप 
देते हुए यह सिद्ध कर देगा कि इनकम टेक्स या सुपर टेक्स को जो 
टाछा गया वह अपवाद स्वरूप है ओर यह नियमित रूप से 
( 8ए४/०7४&॥० ) नहीं था ओर 
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(२) गत तीन वर्षों मे किसी वर्ष में इल्कम टेक्‍्स या 
सुपर टेकक्‍्स को इस प्रकार नहीं वचाया गया या टाछा गया था। 

, (श) घारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सस्बन्ध में 
लागू कर दिए गये हों तो उप्त ह्त में यह धारा छागू नहीं होगी । 

(७) यदि कोई शरूस इस धारा के अनुसार बयान या 
विवरण न दे या इनकम टेकक्‍्स ऑफिसर इस धारा के अनु- 
सार पेश किए हुए बयान या विवरण से सन्‍्तुष्ट नहीं हो, तो 
उस हालत में इल्कम टेक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर 
सकता है जो कि इस धारा के पूवोक्त विधान के अनुसार इनकम 
टेक्स के प्रयोजन के लिए उस शरूस की छुल आसदनी का अग मानी 
जाने को हो। 

(५) यदि कोई शख्स बिना बाजिव कारण के इस धारा के 
अनुसार मागे गये कोई वयान या सव विवरण पेश नहीं करेगा तो 
वह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक (० ०) 
रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड छगाने पर भी विवरण 
आदि नहीं पेश करने की गलती जारी रदेगी तो उपरोक्त दण्ड की 
रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए बह 
उपरोक्त रूप से दृण्ड का भागी होगा। 

(६) इस घारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द मे स्टॉक 
और शेयर भी गर्भित है । 

“धारा. ४४ एफ 


अब्यूएयकु-& 


पु 


टैक्स और दण्ड की बसूली 


?-टैक्स कब देना होगा ? 


४४--घारा २३ ए की उपधारा (३) या धारा २६ के अनुसार 
डिमाण्ड नोटिस में जो रकम देने का लिखा होगा वह रकम समय के 
अन्दर, नोटिस में सूचित किए हुए स्थान और शख्स को देना होगा। 

यदि नोटिस मे कोई समय निर्दिष्ट नहीं होगा तो नोटिस जारी 
की तारीख से दूसरे महीने के पहिले दिन या उसके पूर्व ही रकम जमा 
दे देनी होगी | 

धारा ११ या धारा १श्या धारा ३३ के हुक्म के अनुसार जो 
रकम देनी होगी उसके सम्बन्ध में उपरोक्त नियम छागू होंगे। 

जो शख्स इस प्रकार रुपये जमा देने में गलती करेगा वह दोपी 
(70 0४४४४) समझा जायगा। 

यदि किसी एसेसी ने धारा ३० के अनुसार अपीछ की होगी तो 
इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर की इच्छा है कि वह उस समय तक उस एसेसी 
को दोषी--अपराधी न माने जबतक कि उस अपील का फेसला 
नही जाय । 

यदि किसी एसेसी पर ऐसी आमदनी के विषय में कर छगाया गया 
हो जो आमदनी बृटिश भारत के बाहर ऐसे देश में होती हो जहाँ 
कि बृटिश भारत को रुपये भेजने की कानूनी सना हो या रुकावट हो 
तो उस हाछत में इनकम टेक्‍्स ऑफिसर एसेसी को, टेक्स के उस अंश 
के सम्बन्ध में अपराधी (॥॥ १४४0४) नहीं मानेगा जो कि उस रकम 
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के सम्बन्ध में वाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकाबट के 
कारण दृटिश भारत में नहीं छाई जा सकती हो। परहल्तु उपरोक्त 
कानूनी मनाहदी या रुकावट न हटे तव तक ही यह वात छागू सममनी 
चाहिये । 

खुलासा ' इस धारा के प्रयोजन के लिए आसदनी दो 
परिस्थितियों मे भारत मे छाई गई सममी जायगी :-- 

(१) यदि बह धृटिश भारत के बाहर एसेसी द्वारा किए 
गए किसी वास्तविक खच के प्रयोजन मे व्यय कर दी गई होगी या 
व्यय की जा सकती थी, उदाहरण स्वरूप ड्ूृटिश भारत में न छाकर 
आय जिस देश मे हुई हो वहीं खर्च कर देना । 

(२) यदि बह छृटिश भारत में किसी रूप में छाई गई 
हो फिर चाहे वह मूल धन के रूप मे परिवर्तित की गई हो या नहीं | 

-धाराः ४४ 


(१ 


२-कर अदाई की शिव आर समय 


४६--(१) यदि कोई एसेसी इनकम टेक्‍्स झरमा न देने के सम्बन्ध 
मे अपराधी हो (४ १७(४०॥) तो इनकम टेक्स ऑफिसर की इच्छा पर 
है कि वह आदेश दे कि जो रुपये बाकी है उनके उपरान्त अम्ुुक रकम 
दण्ड रबरूप और अदा की जाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम 
बाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी। 

(१-ए) इल्कम टेफ्स ऑफिसर वाकी रुपयों से कम रकस 
वूछ करने का आदेश भी कर सकता है, 

और यदि कोई निरन्तर दोप करता जाय तो इल्कम टेक्स 
ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर वढ़ा भी सकता है। 

परन्तु बह सब मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का 
हुक्स नहीं कर सकता। 
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(२) इनकम टेक्‍्स अऑफिसर कछकर को अपना सही किया 
हुआ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि अमुक एसेसी में अमुक रकम 
वाकी है और कलछकर, इस प्रमाण-पत्र के मिलने पर बाकी रक्तम 
अदा करने के लिए उस ढग से कारंवाही करेगा मानो यह मारुगुजारी 
को बाकी पड़ी (87॥ ९७४ 0 [७00 -78ए७॥७९) रकम हो। 

डिग्री के वसूछ करने के लिए सन्‌ १६०८ ई० के कोड ऑफ सिविल 
प्रोसिडियोर के अनुसार जो अधिकार डिग्री-कर्जेदार ( 00027९॥॥ 
0७॥४०० ) के पावने रुपयों को कुक और बिक्री करने के सम्बन्ध मे 
दिवानी कोर्ट को है वे ही अधिकार करूकर को बक्त रुपये अदा 
करने के लिए एसेसी के पावमे रुपयों को कुक और बिक्री करने के 
सम्बन्ध में हे। परन्तु उपरोक्त अधिकारों से उन अन्य अधिकारों मे 
कोई फक नहीं आयगा जो कि ककटर को प्राप्त है अर्थात्‌ वह उनको 
भी काम में छा सकेगा । 

(३) उस क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध मे कमिश्नर का यह आदेश 
हो कि कोई भी बाकी उस ढंग से अदा की जाय जिस ढग से कि 
प्रान्त के किसी भाग में स्थुनिसिपल टेक्‍्स या छोकछ रेट अदा किया 
जाता है, तो इनकम टेक्‍्स ऑफिसर उसी ढग से बाकी वसूली की 
कारंवाही करता है । 

(४) कमिश्नर यह आदेश कर सकता कि उपरोक्त रूप से 
बाकी अदाई कराने का अधिकार किस अधिकारी को हो और कौन 
इस कतंव्य को पूरा करे। 

(५) यदि किसी एसेसी को वेतन के शीषेक के नीचे टेक्स 
लगाई जानेवाली कोई आमदनी किसी से मिठुती होगी तो इनकम 
* टैक्स ऑफिसर ऐसी आमदनी देनेवाढे को आदेश कर सकता है 
कि वह सूचना की तारीख के बाद जो ऐसी रकम दे उसमे से एसेसी 
में बाकी रहा हुआ ( 878७78 ) रुपया काट ले और उस शख्स को 
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इस आज्ञा का पालन करना पढ़ेगा। और इस प्रकार काटी हुई रकम 
केन्द्रीय सरकार के नाम जमा करा देनी होगी या केल्ट्रीय वो औफ 
रेबीन्यू जिस तरह आदेश करेगा उस तरह देनी होगी। 

(६) यदि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक, १६३४ के अनुसार 
किसी क्षेत्र मे टेफ्स अदाई करने का भार प्रान्तीय सरकार को दे 
दिया गया होगा तो प्रान्तीय सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी 
भाग के सम्बन्ध में यह आदेश कर सकती है कि उस क्षेत्र मे इल्कम 
टेक्स किसी स्थुनिसिपछ् टेफ्स या छोकर रेट के साथ उसी व्यक्ति से 
ओर उसी तरह से वसूछ किया जायगा जिस तरह कि स्युनिसिपल 
टेक्स या छोकल रेट वसूल किया जाता है। 

(७) इस एक के अनुसार किसी भी रकम की वसूली के 
लिए उस आधिक वर्ष के, जिसमे कि इस एक के अनुसार कोई 
डिमाण्ड की गई होगी, अन्तिम दिन स एक वर्ष समाप्त होने के बाद 
कोई कारंबाई शुरू नहीं की जा सबवेगी। परन्तु धारा ४२ (१) या 
धारा ४६ के अपवाद के विधान के अनुसार यह कारवाही वाद में 
भी की जा सकेगी | 

--धारा, ४६ 


३-दण्ड की अदाई 
४७--८ण्ड स्वरूप जो रकम छगाई जायगी - वह वाकी टेफ्स 
फी वसूली के सम्बन्ध मे जो नियम इस अध्याय में रिए हैं उन्हीं 
अनुसार वसूल की जायगी | 


हि 


--धारा: ४७ 





“६ दृण्ड की यह रज़म धारा २५ (२), २८, ४४-६ (६), ४४ एफ (०), या 
४६ (१) के अनुसार लगाई जा सफती है। 


उसब्फाकूं-> 9 
रि्फिण्ड 
?-र्फिण्ड किस हालत में मिलेगा और कोन उसे पाने का हकदार होगा 


४८--(१) कोई भी शझ्ुपत, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, 
स्थानीय सस्था, फर्म अथवा शख्ों का अन्य मण्डल अथवा फर्म का 
कोई भागीदार, अथवा मण्डल का कोई सदस्य इनकम टैक्स ऑफिसर 
था अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को इस बादत में 
विश्वास करा देगा कि उसके द्वारा दी हुई या उसकी ओर से 
दी हुई या ढी हुई समझी गयी टेक्स उसकी आमदनी पर होने वाली 
इनकम टेक्स की रकस से अधिक है तो वह इस अधिक रकम को 
फिरत पाने का अधिकारी होगा | 

(२) अपीछ अथवा रीवीजन को झुनाई करते हुए एपेलेट 
एसिस्टेट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को विश्वास हो कि किसी को टैक्स 
रिफटड करने की आवश्यकता है, तो वह वेसी दी हुई यथा गलती से 
दी हुई टेफ्स इल्कम टेफ्स ऑफिसर द्वारा फिरती दिरावेगा । 

(३) यदि किसी धारा के अनुसार एक शख्स की आमदनी 
दूसरे शख्स की आमदनी में सामिल की गई हो, तो इस आमदनी 
सम्बन्धी रिफण्ड पाने का हकदार भी वह दूसरा शरुस होगा । 

नए कानून के अनुसार इल्कम टेफ्स और सुपर टेक्स रिफण्ड 
मिल सकती है परन्तु किसी कम्पनी के एक शेयर होल्डर को कम्पनी 
द्वारा अपनी आमदनी पर भरे हुए टेपस का रिफण्ड नहीं सिल 
सकेगा | 

किसी शख्स की वार्षिक आय २०००) से अधिक न होने पर 
उसको दी हुईं टेफ्स की सारी रकम वापिस मिल सकेगी । 
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ता० १-४-१६३६ से शुरू दोनेवाले एसेसमेट बर्ष से इल्कम टेक्स 
तथा सुपर टेक्स के नए दर अमल मे आएंगे परन्तु वेतन, सिक्‍योरिटी 
के व्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर 
ही लागू पड़ेगा । 

(४) जो अपील या उजर अन्य तरह से रद्द है वह इस धारा 
के द्वारा दुरुस्त नहीं होगा, न जो कर वाध दिया गया है या कोई वात 
अन्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिबीजन करने का अधिकार 
आयगा, न किसी भाफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी 
अपील या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आचगा, 
अथवा न इस एक में अन्यत्र किसी रिलीफ को देने का साफ विधान 
हो तो उससे मिन्‍न या उससे अधिक रिलीफ पाने का हद्वी हक होगा, 
अथवा न किसी को इस बात का हक होगा कि वह उस टेक्स के 
बावत में रिफण्ड पाय जो टेफ्स की इस रशोधित कानून के पहले देने 
का है और जिसके वावत मे रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित 
कानून के पास हुए बिना वह न था| 

-धारा' ४८ 


२-रिफण्ड की दरखार्त किस तरह की जाती हे 


४६--रिफड की अरजी जहां इल्कम टेक्स दिया जाता हो उस 
बा्ड के इनकम टेफ्स ऑफिसर के पास करनी होती है। यदि अरजी 
करने बाला इल्कम टेक्‍्स नहीं देता हो तो वह जहाँ रहता है उस वार्ड 
के इनकम टैक्‍स ऑफिसर को अरजी करनी होती है। 

जो आसामी बृटिश भारत के बाहर रझूता हो, उसको “नन-- 
रेजिडेंट्स रिफडस सकल” के ऑफिसर के पास अरज्ञी करनी होगी। 
रिफड की दर्खास्त निर्धारित फोम और रीति से करनी होगी। 
अरजी का फोर्म इल्कम टेकक्‍्स ऑफिसर से प्राप्त हो सबेगा। अरजी 
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के साथ रिटने भरना होगा और उसमे गत वर्ष मे कर लगने योग्य 
साधनों से जो आय मिली होगी वह दिखानी होगी | 


रिटर्न भरती करते समय बृटिश भारत में हुईं तथा ब्ृटिश भारत 
के वाहर हुई सतव॒ आमदनी ठिखानी पढ़ेगी। ऐसे शख्स की बृटिश 
भारत के वाहर हुई आमदनी पर कर नहीं छगाया जाता, परन्तु उसकी 
कुछ आमदनी पर क्या दर छागू पइता है, और किस दर से रिफण्ड 
ढेना चाहिए यह नझ्डी करने के लिए ही उसकी घृटिश भारत के वाहर 
हुईं आमदनी उसे बतानी पड़ती है । 


हक 
क्र 


बृटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स जो थ्रूटिश रेयत नहीं 
होगा अथवा भारत अथवा वर्मा की कोई स्टेट का रंयत नहीं होगा 
तो बसे शख्स को किसी भी प्रकार का रिफट्ड नहीं मिल सकेगा | 


डिविडंड तथा सिक्र्योरिटी के व्याज की रकम में से जब इनकम 
टेक्स काट लिया जाता है, तब इल्कम टेफ्स भर चुकने की तथा 
काट लेने की सार्टीफिकेट दी जाती है। रिफग्ड की अरजी करते समय 
ऐसी सार्टीफिकेटों को अरजी के साथ दाखिल करना होता है। 


३-रिफिण्ड की रकम वाकी टेक्स में भरी जा सकती हैं 


५६-ए डिविडड तथा जमानतों के व्याल सिवाय अरजी करने 
वाले की अन्य आमदनी पर टैक्स छागू पडता हो, तो वैसी टेक्स की 
रकम रिफण्ड की रकम मे से बाद ठेकर बाकी रुपये रिफण्ड मिलते है। 
परल्तु यदि वह टैक्स की रकम रिफण्ड की रकम से अधिक हो तो 
रिफण्ड की रकम टैक्स की रकम में से बाद कर बाकी टैक्स और 
माग ले ली जाती दे । 

--धाराः ४६-ई 


परा ४९] इन्कम-टैक्स कानून [१२१ 


०-मृतक आदे झत्त की तरफ से रिकरए्ड पाने 
का हक किसको 


४६-बी--सृत्यु पाए अथवा कानून अनुसार किसी प्रकार अशक्तहुए 
आसामी अथवा किसी द्वालिए की तरफ से उसका एकजीक्युटर, 
एडमिनिस्ट्र टर अथवा कोई अन्य प्रतिनिधि अथवा टस्टी इल्कम टैक्स 
और सुपर टेक्स का रिफण्ड छे सकेगा। 

“पारा; ४६ एफ 

४६-सी-कर से अमुक्त जमानतों के ब्याज पर अधिक-से-अधिक 
दर से इल्कम टैक्स काट छी जाती है। परन्तु यदि किसी शख्स की 
आमदनी हर वर्ष एक सरखी और स्थिर रहती हो,और उसमें फेरफार 
नहीं होता हो, तो इल्कम टेफ्स ऑफिसर के पास अरजी करने से बह 
एक सार्टीफिकेट देगा, जिसके वछ पर, यदि उस शख्स की आमदनी 
कर योग्य आमदनी जितनी नहीं होगी तो, उसको जमानत का 
व्याज देते समय उसमे से इल्कम टेक्स काटा नहीं जायगा. अथवा 
यद्वि उसकी आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी होगी तो सा्टीफि- 
केट में दर्शायी हुईं ढर से इल्कम टैक्स काट लिया जायगा | 

कोई संस्था अथवा फाण्ड की आमदनी धर्मादा अथवा सर्व- 
साधारण के हित के कार्यार्थ छगाने मे आती हो तो वेसी आमदनी 
पर कर नहीं लिया जायगा | ऐसी कोई आमदनी डिविडेंड अथवा सिक्‍्यो 
रिटी के व्याज से उपजी हो, और उस पर मूछ में (४६ ५०॥०८) इनकम 
टक्स काटा गया हो तो उस हाछत में इनकम टेक्स का रिफण्ड ऊँचे से 
ऊँचे दर से दिया जाता है। ऐसी हालत मे हर वर्ष रिफण्ड लेने के बदले 
इल्कम की माफी की सार्टीफिकेट ढेने के लिये इल्कम टेब्स ऑफिसर 
को अरजी की जा सकती है। इनकम टैक्स औफिसर को सस्तोष 
होने पर कि अरजी करने बाली सस्था अथवा फाड की आमदनी 

१६ 
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फक्त धर्मादा अथवा सर्वसाधारण के हित के कार्यार्थ ही छगाई जाती 
है, वह एक साफी की सार्टीफिकेट देगा, जिसके अनुसार सिक्योरिटी 
के ज्याज पर मूल पर इल्कम टेकूस नहीं काटा जायगा | 

पुराने कानून के अनुसार इनकम टेकस का रिफण्ड एक ही वर्ष 
का मिलता था अब बह पाँच वर्ष तक का मिल सकेगा। इनकम 
टेकूस या सुपर टेकूस की रिफण्ड की अरजी जो पिछले वर्ष मे आम- 
दनी हुईं हो अथवा मिली हो उस गत वर्ष के वाद के आशिक वर्ष के 
अन्तिम दिन से ४ बर्ष के अन्दर करनी होगी । 

ता० १-४-१६३६ के पहले दी हुई टेक्स के बावत में रिफण्ड की 
अरजी पुराने कायदे के अनुसार एक वर्ष के अन्दर करनी होगी | 

रिफण्ड की अरजी करने की मुद्त गिनते समय ध्यान रखना 
चाहिए कि कम्पनी जिस तारीख को डिविडेंड जाहिर करती है 
वह तारीख गिनी जाती है। परन्तु जो कोई शेयर होल्डर अपना 
हिसाव रोकड़ पद्धति से रखता दे, तो जिस दिन उसे डिविडंड मिले वह्‌ 
तारीख गिनी जाती है। यदि इनकम टेक्स में।फिसर कोई कारणबश 
रिफण्ड देने मे ना करे अथवा रिफड की रकम के सस्चन्ध में कोई उज्र 
करे तो उसके विरुद्ध एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील हो 
सकती है। अपील इल्कम टेफ्स ऑफिसर के हुक्‍्म मिलने के ३० दिन 


के अन्दर करनी चाहिये। 
“धारा : ६४० 


उरच्याय-ल 


सुपर टैक्‍स 
?-समुपर टैक्स को कुंत 


६०--सझुपर टेफ्स उस टेफ्स को कहते हैं जो अभुक मर्यादा के 
उपरात्त आमदनी होने पर इनकम टेक्स के उपरात्त देना पड़ता है। 
यह टेक्स हरेक शख्स, हिन्दू अविभक्त परिचार, कम्पनों, स्थानीय 
अधिकारी, बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म, रजिस्ट्री किए हुए फर्म के 
सिवा अन्य एशोसियेशन, या व्यक्तिगत रूप से फर्म या एसोसिय्रेशन 
के सदस्यों को देना पडता है। 

पहले के कानून अनुसार हिल्दू अविभक्त परिवार को रु० ७६,५०० ०) 
से उपरान्त आमदनी पर, कम्पनी को ५०,० ००) उपरान्त आमदनी 
पर तथा और सब को ३०,०००) के उपरान्त आमदनी पर सुपर 
टेक्स देना पढ़ता था परन्‍्तु संशोधित कानून के अनुसार कम्पनी को 
अपनी सारी आमदनी पर चाहे बह ) पेसा हो या १,००,०००] और 
अविभक्त हिल्दू परिवार आदि को रु० २४०० ०) उपरान्त जो आम- 
दूनी होगी उस पर टेक्स देना होगा। सुपर टेक्स के दर अच्यत्र 
दिए हैं। 

-धारा : ४६ 


२-मुपर टैक्स के लिए कुठ आमदनी 


६१--इल्कम टेक्स के द्र को निश्चित करने के लिए जो छुछ आम- 
दनी कूती जायगी, सुपर टेक्‍्स लगाने के लिए भी वही आमदनी 
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कुछ आमदनी समझी जायगी। इल्क्रम टेक्स के लिए कुछ आमदनी 
जेसे ही निश्चिः कर दी जायगी सुपर टेकक्‍स के लिए अपने आप 


निश्चित हो जायगी | 
+धपारा:; ६६ 


शऐे-सुपर टेक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना 


(२--(१) सुपर टेक्स छूयाने, सुपर टेक्स के लिए आसदनी 
कतने, सुपरटेक्स अदा करने आदि के सम्बन्ध में प्रायः वे ही नियम 
छागू होते है जो कि इनकम टेक्स छगाने आदि के सम्बन्ध में छागू 
होते हैं | 

(२) सुपर टेक्स प्रायः सीधा एसेसी से आदा किया जाता है। 

इन्कमटेक्स से बरी सिक्‍योरिटि के ज्याज़ पर तथा डिबिडेल्ड 

पर भी सुपर टेक्‍्स लिया जाता है। सुपर टेक्स का फछाव करते 
समय जीवन वीमा का रुपया वाद नहीं दिया जाता | 

यदि बिना रजिस्टी किए हुए किसी फर्म ने रुपर टेक्स दी होगी 
तो उस फर्म के हिस्सेदारों को उस फर्म से मिली आमदनी के भाग 
पर व्यक्तिगत तौर पर सुपर टेक्स नहीं देना होगा। परन्तु यदि फर्म 
ने सुपर टेक्‍्स नहीं दिया होगा तो उस फर्म के हरेक सामेदार को 
उस फर्म से मिली आमदनी के भाग पर सुपर टेक्स देना होगा। 
कम्पनी के अतिरिक्त, शख्सों के अन्य एसोसियेशन पर सुपर टेफ्स 
रजिस्ट्री नहीं किए हुए फर्म को तरह लगाया जायगा। 

रजिस्ट्री हुए फर्म को खुपर टेक्स नहीं देना होता। रजिस्ट्री 
हुए फर्म की कुछ आमदनी उसके सव सामेदारों में हिस्से अनुसार 
बाँट दी जाती है और हरेक सामेदार को व्यक्तिगत रूप से अपनी 
निज की छुछ आमदनी पर सुपर टेक्स देना पड़ता है। 

पारा; £८ 


उरच्का कु 6 


कई प्रकार के सुपर-एनुएदन फण्ड के 
सम्बन्ध में खास विधान 


?-पारिनापाएँ 


(३ (ए) जो सुपर ए्नुएशन फड सेल्ट्रल बोडे आफ रेविन्यू द्वारा 
स्वीकृत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूब्ड रुपर-एनुएशन 
फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप 
से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूब्ड सुपर-एनुएशन फाड़ 
कहलायगा। 

(वी) इस अध्याय में स्वामी ( 7077]0एश ) का अर्थ है; 
ह (क) ऐसा सयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों 
की अन्य एसोसियेशन, या 
(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारवार, पेशे या धन्धे 
में छगा हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टेक्स छगाया 
जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों 
( ॥॥.०१०४४ ) के छाम के लिए सुपरण्नुएशन फण्ड चछाया जा 
रहा हो। कर्मचारी ( 00]09०७ ) का अर्थ है : बह कर्मचारी जो 
सुपरण्नुएशन फण्ड मे भाग ले। परन्तु इस शब्द मे कोई घरू 
(??९३५०॥४) ०५ 0०768:0 ) नौकर सामिल नहीं है। 

'क्ट्रीव्युशन! का अर्थ दै--ऐसी रकम जो कि किसी कमंचारी 

हारा या उसकी तरफ से उसके खाते मे जमा दी जाय या मालिक अपने 


१२६ ) इन्कम-टेक्स कानून [ प्रा ७२-०७ 


रुपयों में से उसके खाते मे जमा दे। परन्तु ब्याज के बतौर जो रकम 
जमा की जायगी उसे कस्ट्रीव्युशन नहीं कहा जायगा | 

(सी) 'ओडिनरी एनूअछ कल्टीव्युशन'! उस वार्पिक चन्दे 
को कहते है जो कि एक निश्चित रकम में दिया जाय। फण्ड के 
सदस्यों की संख्या, उनकी कमाई और चन्दे को देख कर एक निश्चित 
प्रणाली से जो वार्षिक चल्दा निर्धारित किया जाता है उसको भी 
उपरोक्त कन्ट्रीव्युशन कहते हे । 

“धारा : ४८ एन 


२-मजुरी की शर्ते 


५४--निम्न लिखित शर्ते पूरी होने पर सेल्ट्ल वोड आफ रेविल्यू 
किसी सुपरएनुग्शन फण्ड को स्वीकार ( 8 90/"०४७ ) करेगा और 
बाद में भी करता रहेगा :-- 

(१) फण्ड इर्रिभोकेवछ ( 777९70०७)))6 ) टस्ट की अधी- 
नता ( एप" ) में स्थापित होना चाहिए तथा बृटिश भारत में 
चलाए जाते हुए व्यापार ( #ते8 ) या काम ( एातेशक्षेए्णा8 ) 
से सम्बन्धित होना चाहिए । 

(२) फण्ड की रथापना कर्मचारियों को, उनके अलग होने 
पर, या कोई खास उमर आ जाने पर या अलग हो जाने के पहले ही 
काम के छिए असमर्थ हो जाने पर या ऐसे शख्सों के मर जाने के 
बाद उनकी विधवाओं, वालबच्चों और उन पर निर्भर करने वालों को 
सहायता ( &ग्रण्णणत ) देने के ही एक मात्र उद्देश्य से होनी 
चाहिए । 

(३) स्वामी ( ०7|एौ०७/) को इस फण्ड में चन्दा 
देना होगा । 


पैरा ५४-५५ ] इन्कम-टक्स कानून [ १२७ 


सेन्ट्क बोर्ड आफ रेविन्यू यदि उचित समझे तो उस हालत मे भी 
किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरएनुएशन फग्ड के रूपमे स्वीकार 
(3707 ०४०) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों में चल्दे को 
छौटा देने का भी नियम हो | (२) जव कि फण्ड का मुख्य उद्देश्य ऊपर 
बताया हुआ हो परन्तु चह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारबार 
अश रूप से ही वृटिश भारत में किया जाता हो। ऐसा करते 
हुए सेस्ट्क बोर्ड आफ रेविन्यू उचित समझे; उन शर्तों को छूगा 
सकता है। 

“धारा , £८पी 


हर मंजर 
३-मजूरी और मंजूरी को हटाना 


५४५--(१) सन्‍्ट्र लू बोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वारा 
दी हुई भजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय मे मजूरी को चाह 
रखने की परिस्थिति नहीं रही मालूम दे | 

(३) फण्ड के मजूर हो जाने पर बोर्ड लिखित रूप में फट के 
ट्स्टियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति 
जारी होगी यह सी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई 
होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा। 

(३) मंजूरी हटा लेने पर बोर्ड को लिखित रूप से इसकी 
सूचना भी देनी होगी--ऐसा करने का कारण तथा नामजूरी कच से 
लागू होगी यह भी लिख देना होगा | 

(४) मंजूरी को हटाने के पहछे बो् को फण्ड के ट्स्ट्रियों को 
अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअचसर देना होगा। 

... --धारा, (८ ओ 


१२८ ] इन्कम-टक्स कानून [ पैरा ५६-५७ 
४-मंजुरी के लिए दरखात्त 


४६ (१) किसी भी एसेसमेट ब्ष के लिये मंजूरी प्राप्त करने के 
लिये उस वर्ष के समाप्त होने के पहले पहले एक लिखित अरजी इल्कस 
टैक्स ऑफिसर के सम्मुख करनी होगी। इस अरज़ी के साथ बह 
दस्तावेज भेजना होगा जिसके अनुसार फण्ड स्थापित हुआ है। 
फण्ड के नियमों की तथा पिछले वर्ष के हिसाव की दो नकलें भी साथ 
में भेजनी होंगी। सेन्ट्छ बोर्ड मफ रेविन्यु ओर भी जो उचित 
समभेगा वह सब विवरण माग सकेगा। 

(२) यदि अरजी की तारीख के बाद फण्ड के नियम, संगठन, 
उद्देश्य या स्थिति में कोई परिवर्तन किया जायगा तो ट्स्टियों को 
इस वात की सूचना इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भेज देनी होगी। 
इसमें गलती होने पर, यदि मंजरी दी गई होगी तो वह, अपने आप 
उस तारीख से रद्द हुई समझी जायगी जिस तारीख को परिवर्तन 
किया गया है। सेल्ट्ल वोर्ड इस सस्वन्ध मे कोई दूसरा हुकूम भी 
कर सकता है। 

--बाराः (८ क्यू 


७--इन्क्रम टेक्स से छुट 


+ 


४७-मंजर हुए सुपर एनुग्शन फाड़ ( 5प/" वशाधबइग्िणा 
पाते) की रकम से जो आमदनी होगी उस पर टेकेस नहीं छोगी। 
स्वामी (आ॥.]०ए७)) ऐसे फड में जो चन्दा देगा वह उसकी आम 
दनी की कूत करते समय उसमें से बाद दे दिया जायगा। कर्मचारी 
जो चन्दा देगा वह जीवन बीमा के प्रीमियम की तरह समझा जायगा 
और उसके सम्बन्ध में जो नियम पिछे प्रीमियम के सम्बन्ध में छागू 
वतढाये गये है वे सब लागू होंगे। 


पेरा पुजण८ ] इन्कम-टेस्स कानून [ १२५ 


परन्तु जो रकम ऑडिनरी एनूअल कल्ट्रीव्युशन नहीं है उसके 
सम्बन्ध मे कर्मचारी को उपरोक्त छूट नहीं दी जायगी। 

यदि स्वामी (७॥0|०ए७) द्वारा दिया हुआ चन्दा आर्डिनरी 
एनूअल कन्ट्रीव्युशन नहीं होगा तो इस धारा के लिये वह या तो उसी 
साल का खर्च समझा जायगा जिस साल में चन्दा दिया गया दे या 
वह सेन्टर बोर्ड उचित सममेगा उतने वर्षो में बंटा हुआ ख्च सममा 
जायगा | 

--धाराः (८-आर 


६-फिरती दिए हुए चन्‍्दों के सम्बन्ध में नियम 


४८--(१) यदि चल्दा ( जिसमे ब्याज भी सामिल् समभना 
चाहिए ) कर्मचारी को वापिस दिया जायगा, तो इस प्रकार वापिस 
दी हुई रकम कर्मचारी की उस वर्ष मे हुई आमढनी सममी जायगी 
और उस पर इनकम टेफ्स और सुपर टेक्स छगेगा। 

(२) यदि चल्दा कर्मचारी को उसके जीवन काल मे ही 
बापिस दिया जाता हो, परन्तु नौकरी समाप्त होने पर या उसके 
सम्बन्ध मे नहीं दिया जाता तो उसे इस प्रकार वापिस दी जाने वाली 
चल्दे की रकम या व्याज की रकम से ट्स्टियों को इनकम टेक्स काट 
लेना होगा । इनकम टेक्स, उस गडपड़ता दर से काटना होगा जो दर 
कि पिछछे त्तीन वर्षों में उस पर छागू पड़ता हो। यदि फंण्ड के 
सदस्य हुए उसे तीन वर्ष नहीं हुए होंगे तो इस अवधि मे उस पर जो 
दर लागू पडता होगा टैक्स उसी दर ले छी जायगी | 

इस प्रकार काटी हुई टेक्स केन्द्रीय सरकार के नाम से जमा कर 
देनी होगी । 

“-धारा ; ४८-एस 


१३० ] इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ५९-६०-६१ 


७-काटे गये चन्दे आदे को रिटर्न में दिखाना 
५६--स्वामी ( 7॥77]07०7 ) कर्मचारी के वेतन में से जो चल्दा 
काटेगा या उसकी ओर से वह जो चल्दा किसी अपरूवृड सुपर एनु- 
एशन फण्ड में देगा उन रकसों को धारा २१ के अनुसार जो रिट॒ने 
दी जायगी उसमें दिखा देना होगा। 
“पारा; £८-टी 


८-फ्रण्ड के मंजूरी न रहने पर ट्रास्टियों का दाल 


६०--यदि कोई फण्ड या उसका कोई भाग किसी कारण से 
अपरूबूड सुपरएनुएशन फण्ड नहीं रहता तो उस हालत मे भी फण्ड के 
ट्स्टियों को निम्न लिखित रकमों के सम्बन्ध में टेक्स के लिए दायक 
रहना होगा । : 
(०) जो चन्दे (व्याज भी सामिठ समझना चाहिए) 
छौटाए गये हों ओर उनकी रकमों के सम्बन्ध में, 
(वी ) जो रकमें एनूइटी के बदले में या उसको चुकती करने 
के लिये दी गई हों | 
परन्तु यह ख्याल रखने की वात है कि यदि रकमे उस चन्दे के 
विषय मे होंगी जो कि फण्ड या उसके किसी भाग के अस्वीकृत न 
होने के पहले दी गई होंगी तभी ट्स्टी उस पर टेक्‍्स के लिए दायक 
रहेगे। 
“--धारा ; ४८ यू 


६-फण्ड के सम्बन्ध में किरण 


६१--अभरूवूड सुपर एनुएशन फण्ड के ट्स्टियों को तथा ऐसे फण्ड 
में चन्दा देने वाले मालिक (77090०४७) को, इनकम टेक्स ऑफिसर 
के चाहने पर, नोटिस की तारीख के २१ दिन के अन्द्‌र-- 


पेरा ६१ ] इन्कम-टैक्स कानून [१३१ 


(ए) इल्क्म टेक्स ऑफिसर के सस्सुख एक रिटने पेश 
करनी होगी जिसमें चल्दे के सम्बन्ध मे वे सब विवरण दे देने होंगे जो 
किसागे गये होंगे। 

(डी ) एक रिटने देनी होगी जिसमे 
(क) उन सब व्यक्तियों के नाम ओर पते देने होंगे 
जिनको फण्ड से एनूडूटी मिली है । 
(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम 
दिखानी होगी । 
(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्दा छौटाया गया 
हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्दा के व्याज का विवरण | 
(घ) एल्यूइटी के बदले मे या उसको नक्की कर जो रकम 
दी गई हों उनका विवरण | 

(सी ) इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाव की 
नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाव रिखा गया होगा 
तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होंगी 
जो कि सेन्‍्ट्रल वोर्ड आफ रेवीन्यू बाजिव रूप से माग सके । 

“धारा: ४८ भी 


उश्ध्कुखु- १७० 


फुदकर 
/?-एसेसी की ओर से ग्रतिनिधि 

६२--(१) कोई भी एसेसी जो कि इस एकः के नीचे होने वाली 
किसी कारवाही के सम्बन्ध में इनकम टेक्ेस ऑफिसर के सम्मुख 
हाजिर होने का हक रखता है या जिसको हाजिर होने का हुकूम 
मिला है वह अन्य शख्स के जरिए, जिसको कि इस वावत में लिखित 
अधिकार दिया हो, हाजिर हो सकता है। 

परन्तु इस तरह का अधिकार केवलछ, एसेसी के किसी सस्वस्धी, 
एसेसी द्वारा वरावर नियुक्त व्यक्ति, कानूनन्, हिसावज्ञ ( 800०प्रा- 
406 ), इल्क्रम टेकेस आफितों में प्रेकटिश करने वालों को ही दिया 
जा सकता है। 

जिस व्यक्ति को कानून के अनुसार अयोग्य 5हरा दियागया होगा 
उसको उपरोक्त अधिकार नहीं दिया जा सकता । 

उस हालछत में जब कि एसेसी को घारा ३७ के अनुसार खुद 
हाजिर होकर सपथ पूर्वक जाचे जाने के लिए बुछाया गया होगा बह 
अल्य किसी के मारफत हाजिर नहीं हो सकेगा | 

“धारा: दर 
२ -टैक्स कहाँ लगाई जायगी 

६३--(१) एक एसेसी जहाँ कारवार आदि करता होगा उस 
इछाके का इनकम टेकूंस ऑफिसर उसकी आमदनी पर कर छगा 
सकेगा। परन्तु जो वह एक से अधिक जगह कारवार करता हो वो 
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कारवार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इनकम टेकूस 
ऑफिसर कर लगा सकेगा। 
(२) इसके सिवा और सब हाठतों मे एसेसी जहाँ रहता 
होगा उस जगह का इल्फ्म टेकस आफिसर कर छगा सकेगा | 
(३) कर छगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न उपस्थित 

होने पर उसका निपटारा कमिश्नर करेगा | यदि यह सवार ऐसे स्थलों 
के वीच होगा जो एक से अधिक प्राल्तों मे हैं. तो उस हालत मे जिन 
कमिश्नरों का सम्परक होगा वे इसका निपटारा करेंगे । यदि ये कमि- 
श्र परस्पर एक राय नहीं होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय बोर्ड ऑफ 
रेविन्यू द्वारा किया जायगा | 

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने 
विचार रखने का मौका दिया जायगा। घारा २२७ के अनुसार 
रिटने भरने के बाद, और उसमें अपने कारबार का मुख्य स्थान 
बतढा देने के बाद कोई एसेसी कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई 
उम्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटर्न नहीं भरा होगा 
तो धारा २२ (२) अथवा धारा ३४ के अनुसार रिटने भरने की नोटिस 
मे सूचित मुदत खास होने के वाद वह ऐसा उज्ज नहीं उठा सकेगा। 

यदि एसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न खडा 
करेगा और इनकम टेक्स आफिसर यदि एसेसी की वात को सही 
नहीं सममेगा तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिये इस विपय को कर 
लगाने के पहिले कमिश्षर के पास भेज देगा । 


